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 1-4 32  रेल  कमंचारियों  के  खिलाफ  दंडात्मक  Vindictive  Policy  against  Railwaymen

 नीति

 326.  तेल  नीति  का  पुनर्निर्धारण  Reorientation  of  Oil  Strategy

 Take  Over  of  Caltex 328.  कालटक्स  का  सरवारीकरण

 329.  रायपुर  से  नागपुर  होकर  भोपाल  तथा  Demand  for  Direct  and  Fast  Train

 _from  Raipur  to  Bhopal  and  Delhi
 दिल्‍ली  के  लिए  सीधी  और  तेज  गति  via  Nagpur  न्

 से  चलने  वालीਂ  गाड़ी  की  मांग

 330.  पहाड़ी  ्र  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेलवे  लाइनों  Priority  for  Construction  cf  Railwe

 Lines  in  Hilly.and  Backward
 निर्माण  को  प्राथमिकता  देना

 grat  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Pension  Scheme  for  Loco  Staff  cf
 97  भारतीय  रेलवे  के  लोकों  रियों

 के  लिए  पेंशन  योजना  न  Andian
 Railways

 331  Earnings  from  Perunguzhi  Halt  during गत  दो  वर्षों  में  पेरंगजी  हाल्ट  से  लाभ
 the  last  two  Years  15

 332  त  हड़ताल  के  पश्चात  रेल  कम  चा  रियों  Supply  of  Ration  to  Railwa  y  Employees
 after  last  Strike  16

 को  राशन  की  सप्लाई  ष

 333  रेल  हड़ताल  के  दौरान  रेलवे  के  fewe-  Action  against  Railway  Ticket  Check-
 ing  staff  during  Strike  16

 चेकिंग  स्टाफ  के  विरुद्ध  की  गई

 वाह

 334  रेलवे  ats  की  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण  Decentralisation  of  Powers of  Railway  17

 Board
 —

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिन्ह +  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 प्रश्न

 को

 सभा  में  उस  सदस्य
 ने  वास्तव  में  पूछा  था  |

 The  Sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was

 actually  asked  on  t  floor  of  the  House  by  him.
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 335  निर्धन  व्यक्तियों  को  fa:neT  काननों  Meeting  of  Law  Secretaries  on  Free

 Legal  Aid  to  the  Poor  17

 सहायता देने  के  बारे  में  विधि  सचिवों

 कों  बैठक

 x
 Reservation  of  Class  111  Posts  for

 336  वफादार  रेल  कमंचारियों के  बच्चों  क
 Wards  of  Loyal  Railway  Workers

 लिय  ततीय  श्रेणी  के  पदों  का  श्रारक्षण

 337  वैगन  न  मिलने  के  कारण  गजरातਂ
 Salt  Lying  in  Gujarat  due  to  Non-

 .  1&
 Uvailability  of  Wagons

 पड़ा  नमक

 338  सरकारी तंत्र  के  दुरुपयोग
 Proposal  to  prevent  Misuse  of  Offi-

 cial  Machinery  in  Elections  through
 को  कानन  के  माध्यम  से  रोकने  का  Law  थ  es  19

 प्रस्ताव

 Scheme  of  Bihar  Government  for
 339.  बरोनी  के  निकट  पैटो-केमिकल

 खाना  खोलने  की  बिहार  सरकार  की
 etting  up  of  a  Petro-Chemical  Fac-

 19 tory  Near  Barauni

 योजना

 340  ध्रशोधित  तेल  तथा  पेटोलियम  उत्पादों  Import  of  Crude  Oil  and  Petroleum

 Products

 का  श्रायात

 34  कि |  Exploration  in  Declining  Fields  20
 ऐसे  तेल  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोजਂ  जिनमें

 तैल  का  उत्पादन घट  रहा  है

 Guidelines  for  Foreign  Collaboration $43  पेट्रो-रसायन के  क्षेत्र  में  विदेशी  सहयोय  o  20--28 in  Petro-Chemicals
 के  लिए  मागंद्शक  सिद्धांत

 Cages  of  Foreign  Comp  ail an  ies  referred $44  1973-74  तथा  1974-75  के
 to  MRTP  Commission

 during
 1973.

 दौरान  एकाधिकार  तथा  74  and  1974-75  2i

 व्यापार  प्रक्रिया  श्रायोग  को  भेजे  गए

 विदेशी  कम्पनियों  के  मामले

 अता  Io  सख्या
 U.S.Q.  Nos

 2294  रेल  नेताश्रों  की  गिरफ्तारी  के  परिणाम  Loss  sustained  by  the  National  Feo-

 nomy  as  a  result  of  Arrest  of  Railway
 स्वरूप  पष्टीय  को  हुई  Leaders  o

 arty

 22 2295  बम्बई  हाईਂ  में  नए  कुश् ५  की
 Fresh  Drilling  of  Wells  in  Bombay  High

 96  करल  में  रल  सुविधाएं
 Railway  Facilities  in  Kerala  22-235

 97  Distribution  of  Soap  under  Ration-
 राजधानी  में  राशन  कार्डों  पर  साबन

 23
 का  वितरण

 ing  in  Capital

 2298  Loan  from  World  Bank  for  TFrcmbay
 att  सयंत्र  के  लिए  विश्व  बेक

 Fertiliser  Plant
 से  ऋण

 (11
 ]



 मत०  प्र०  सख्या  प्ह्ड

 U.S.Q.  No  SUBJECT  PAGBS

 99  कोयला  ले  जाने  वाली  विशेष  माल  गाड़ी  De  |  |  [1  of  Special  Goods  Train

 carrymg  ऊ  Oa]  cal near  Jamalpur  24

 का  जमालपुर  के  निकट  पटरी  से  उतर

 जाना

 23  pply  of  Essential  Commodities  to
 रेल  कर्मचारियों  को  श्रावशयक  वस्तुझ्रों

 Su

 Railway  Employees  24

 की  सप्लाई

 2301  गंगा  नदी  में  बाढ़  के  कारण  बरोनी
 anger  of  Erosoin  to  Pipelines, of  Ba-

 ruani  Oil  due  to  Floods

 शोधक  कारखाने  की  पाइप  लाइनों  को  in  Ganga  24

 कटाव से  खतरा

 Manufacture  of  Low  Density  and
 230  कम  तथा  घनत्व  की  पोलिधी  25

 High  Density  Polythelene
 लीन  के  निर्माता

 ommittee  on  Price  for  Fertilisers
 230  इंधन  चालित  कारखानों  द्वारा  बनाए  25-26 produced  by  Fuel  Based  Factories

 गए  उर्वरकों  के  मलय  संबंधी  समिति

 Expenditure  on  Drilling  Projects  26-21
 04  तेल  ग्रादि  के  लिए  खदाई  संबंधी  परि

 योजनाश्रों  पर  व्यय

 2305  मद्रास-स्थित  तेलशोधक  कारखाने  के  Agreement  with  Iran  for
 27 of  Madras  Refinery

 विस्तार के  लिए  ईरान  के  साथ  समझोता

 2306  rain  Accident  near  Karjat  in  Bom-
 बम्बई  में  कर्जत  के  निकट  रेल  टु्घटना

 bay  क  27-28

 2368  facet  के  न्यायालयों में  चल  रहे  मकानों  House  Rent  Cases
 pending

 in  Courts
 28 of  Delhi

 के  किराए संबंधी  मुकदमें

 2309  केरल के  तटवर्ती  क्षेत्रों में  रेलवे  लाइनें
 New  Railway  Lines  in  Coastal  Areas

 28-29 of  Kerala

 2320  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों में  रेलने  लाइनों  Survey  for  Railway  Lines  ip  Coastal

 Areas  of  Kerala  oe  29-30

 के  निर्माण हेतु  सर्वेझषण

 231 1  केरल में  मीटर गेज  लाइनों  को  बड़ी
 Conversion  of  Metre  Gauge  Lites  into

 ry  31
 लाइनों  में  बदलना

 Broad  Gauge in  Kerala

 31 2312  मदोन

 aia

 Reopenin  g  ण  Out  Agencies  at  Bhar-

 wain,  Gagret,  Madaun,  Jwala.
 शोर  प्रापपुर

 में  mukhi  and  Pragpur  Pra-

 desh) .  31
 श्राउंट  एजेंसियां खोलना

 2313  समस्तीपुर-दरभंगा  को  बड़ी
 Conversion  of

 Samistipur-Daibhanga Line  into  Broad  Gauge  31
 लाइन  (ae  में

 बदलना

 2414
 समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  गज  लाइन

 Conversion  of  Samastipur-Darbhanga
 Metre  Gauge  Line into  Broad  Gauge

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  and  new  Levkésha

 पुर-लौकाहा का
 1.00  32

 नाना
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 2315.  विदेशी  फर्मों  को  तट  से  दूर  तेल  की  Contract  for  Offshore  Exploration  to

 अ  ६.1  €/ ह  ign  Firms  32
 खोज  के  लिए  sar  दिया  जाना

 2316  पश्चिम  रेलवे  में  गिरफ्तार  किए  गए
 Employees  Arrested  in  Western  Rail-

 way  33
 कर्मचारी

 2  Trains  cancelled  in  Nor  Eastern
 1974  में  पूर्वोत्तर रेलवे  में  बंद

 Railway  in  May,  1974  33
 को  गई  गाड़ियां

 2818,  Reinstatement
 of  Dismissed  and  Sus- ‘ofraa  रेलवे में  सेवा  से  निकाले  गए

 pended  Employees  on  Western  Rail-
 तथा  निलंबित  कर्मचारियों  को  फिर  से  33 way
 सेवा  में  लिया  जाना

 2319
 पश्चिम  रेलवे  में  हड़ताल  में  भाग  लेने

 Employees  participated  in  Strike

 on  Western  Railway
 वाले  कर्मचारियों  की  संख्या

 2321.  Publishing  0  il  Text  of  Agreement
 एस्सो  के

 सथ
 हुए  करार  के  पूरे

 पाठ
 with  ESSO  35

 को  प्रकाशन

 2322  Delay  in  Production  of  Caprolactum जी०  एस०  पी०  सी०  नश त्रौर  श्राई ०  पी०
 and  D.  MT ML.  I.  at  G.S.P.C.andI.P

 सी ०  एल०  के  संयंत्रों  में  क्रप्रोलेक्टम  34 C.  J  Plants

 श्रौर  डी०  एम०  clo  उत्पादम  में

 विलंब

 of  ey  yde
 2323  ग्रशोधित  तेल॑  तथा  पेटोलियम  उत्पादों  Import  0  Ul  ude  Oil  and  Petroleum

 Products  .
 का  आयात

 2324  Production  ण  Soda  Ash  to  meet  Re-
 ऑावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए

 quirements
 सोडा  एश  का  उत्पादन

 2325.  Permission  sought  by  Foreign  (011
 तटवर्ती  क्षेत्रों  में  पुनः  खोज  कार्य  करने

 to  re-explore  the

 36 हेतु  विदेशी  तेल  कंपनियों  द्वारा  मांगी  On-shore  Areas

 गई  |

 2326  Trains  Suspended  during  Railway
 रेलवे  हड़ताल  के  दौरान  की  गई  Strike  36
 गाड़ियां

 2327  Esta  olishnme chme  nt  of  Additional  Capacity नायलोन  यात  के  उत्पादन  की  अतिरिक्त
 for  Nylon  Yarn  37

 क्षमता  की  स्थापना

 Tapping  Oil  Reserve  in  Arunachal 2328.  ग्ररणाचल  प्रदेश  में  तेल-भंडा रों  से  तेल
 37

 निकालना
 Pradesh

 Kerala  Offer  for  Sleeper 2330  एंल्लप्पी  होते  हुए  कोचीन  से  कायम्गुलाम
 for  Construction  of  Railway  Line

 तक  रेल  लाइन  fro  के  लिए  स्लीपर  betweett  Cochin  and  Kayamgulam

 देने  का  केरल  सरकार  का  प्रस्ताव  via  Alleppy.  37

 Subsidiaries  of  Multi-national  Cor- 2331  भारत  में  बहुराष्ट्रीय  निगम  की  शाखाएं
 poration  in  India  +

 38

 [iv]



 अता०  ष््र्०  संख्या  पुष्ठ
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 2332.  रेल  मंत्रालय  द्वारा  रेल  कार्य  करण  के  Railway  Ministry’s  Survey  in  different

 aspect  of  Rail  vay;  < pe)  functicning  38-39
 विभिन्न  का  सर्वेक्षण

 2333.  रेलों  में  हड़ताल  पर  प्रतिबंध  की  wale  Extension  of  period  of  Moratorium
 on  Strikes  in  Railways

 बढ़ाया  जाना

 2334.  दमनकारी  उपायों  के  विरुद्ध  दमन  विरोध  Anti-victimisation  Day  against  Re-
 pressive  Measures  40

 दिवस

 2335.  मरहरा  रेलवे  बरोनीਂ  Theft  of  Coaland  Railway  Property
 from  Garhara  Railway  Yard,

 बरौनी  फ्लैग  att  Barauni  Junction,  Tilrath,  Baru-
 ani  Flag  and  Teghra  Station  40 तेघरा  स्टेशन  पर  कोयले  त्रौर  रेल

 संपत्ति  की  चोरी

 2336.  घोगरडीह  स्टेशन  Alleged  Sale  of  20  Bags  of  Coal  near

 Ghogardiha  Station  (N.  E.  Railway)
 के  निकट  20  बोरी  कोयले  की  कथित

 बिक्री

 Theft  of  Foodgrains  and  other  Com- 2337.  धनबाद  डिवीजन  श्रौर  पहाड़पुर  स्टेशन
 modities  in  Goods  Trains  to  Dhan-

 पर  मालगाड़ियों  से  खाद्यान्नों  श्रौर  bad  Division  and  Paharpur  Station  41

 चस्तुग्नों  की  चोरी

 Allocation  of  Diesel  Oil  to  Karnataka  41
 2338.  सर्नाठकਂ  को  डीजल  तेल  का  नियतन

 2339.  पी०  वी०  सी०  बनाने  के  लिए  नेफ्था  Banning  use  of  Naphtha  for  PVC

 manufacturing  42
 के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध

 2340.  उच्चतम  न्यायालय  श्रौर  उच्च  न्यायालयों  Proposal  to  set  up  a  Bench  in  High

 Courts  and  Supreme  Court  for  dis-
 में  संबंधी  मामलों  कों  42 posal  of  Labour  Cases

 निपटाने  के  लिए  पृथक  बैंच  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव

 2341.  मजगांव  डाक्स  fHrts  प्लेटफार्म  Fixed  Platform  ordered  by  0  &  NGC

 from  Mazagaon  Docks  52
 के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक  ्रायोग

 द्वारा  दिया  गया  ऑडर

 2342.  Representation  from  Secretary,  Mayur-
 मयूरभंज  बनिक

 bhanj  (Orissa)
 पदा  के  सचिव  से  श्रभ्यावेदन  Banik

 Sangha,
 Baripada

 of  Oil  Beds  in  Areas  having 2343.  झींगा  मछली  वाले  क्षेत्रों  में  तेल  को
 Prawns  e  43

 विद्यमानता

 2344.  Traffic  Survey  for  Railway  Line  bet-
 गुरुवयूर  होकर  ब्िचूर  कुट्टीपुरम्‌  के  बीच

 ween  Trichur  Kuttipuram  via  Guru-
 रेल  लाइन  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण

 yayoor  43

 Import  of  Crude  Oil  and  Distillation 2345.  अशोधित  तेल  और  उसके  उत्पादों

 नका

 of  its  Products

 tv]



 अता ०  प्र०  संख्या  पच्ठ ्

 U.S.  0.  Nos.  विषय  SUBJECT  PaGEs

 2346.  1972,  1973  श्रौर  1974 के  दौरान
 C.  B.  I.  Investigations  against  con-

 cerns  during  1972,  1973  and  1974
 कम्पनियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 द्वारा  जांच

 2347  Increase  in  Crimes  cn  Railways  47 रेलवे  में  अ्रपराधों  में  वृद्धि

 2348  Conversion  of  Manmad-Secunderabed मनमाड-सिकन्दराबाद  लाइन  को  TST
 47

 लाइन में  बदलना
 Line  into  Broad  Gauge

 Electrification  of  Khargpur-Adra 2349  खड़गपुर-आद्रा  रेल  लाइन
 Railway  Line  (South  Eastern  Rail-

 का  विद्युतीकरण  way)  .

 2350  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  Black  Marketing  of  Tickets  near

 New  Delhi  Railway  Station
 टिकटों  at  चोरबाजारी

 2352  पेट्रोल  कीਂ  बचत  के  लिए  विशेष  रूप  Specially  prepared  Ayurvedic  Oil
 to  save  Petrol  49

 से  तैयार  fear  गया  झ्रायुर्वेदिक  तेल

 2353  Free  Land  and  Sleeper  Offer  of  Ker- एरणाकुलम  श्रौर  कायमकुलम  रेल
 ala  Government  for  Ernakulam  and

 लाइन  के  लिए  केरल  सरकार  की  भूमि  Kayamkulam  Railway  Line  49
 श्र  स्लीपर  मुफ्त  में  देने  की  पेशकश

 Delivery  System  of  Indane  Gas  Cy-
 2354  ज  गैस  सिलेंडरों  की  वितरण  पद्धति

 50 ॥  00615

 Bangladesh  Officials  Tr  aining  in  Rail- 2355  भारत  के  रेलवे  प्रशिक्षण  केन्द्रों में  5-51 way  Training  Centres  in  India  ae
 देश  के  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण

 Cancellation  of  Long  Distance  Trains  51
 2356  लम्बी  दूरी  तक  जाने  वाली  गाड़ियों

 का  te  किया  जाना

 2357  मैसुर  डिवीजन  में  Rail  Link  between  Mysore  and  Cha-

 marajanagar  in  Mysore  Division
 मैसूर  र  चामराजनगर  के  बीच

 (Southern  Railway)  51-52

 रेलवे

 Allotment  of  Fertilizer  Distributor 2359  बेरोजगार  स्नातकों को  उर्वरक  वितरक

 बनाना
 Ships  to  Unemployed  Graduates  52

 2360  वर्ष  1973-74 के  दौरान  रेल  गाड़ियों
 Loss  suffered  due  to  Ticketless  travel-

 ling  in  Trains  during  1973-74  52
 में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  कारण

 हुई  हानि

 Effect  of  Price  Control  on  Drug  Units  53 2361  ated  एककों  पर  मूल्य  नियंत्रण  का

 प्रभाव

 2362.  nnortage Qhortacd  of  Raw  Material  for  Small
 लघु  alee  एककों  के  लिए  कच्चे  माल

 की  कमी
 Drug  Units

 ~
 2363.  हिन्दुस्तान  पिंपरी  में  Production  at  Hindustan

 Antibiotics,

 उत्पादन
 Pimpri

 [vi]
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 2364.  पेटोलियम  उत्पादों  की  खपत  में  कमी  Plans  for  Curbing  Consumption  of

 Petroleum  Products
 करने  संबंधी  योजना

 2365  डाक्सीसाइक्लिन  तथा  एनाल्जीन  बनाने  Issue  Of  Licences  to  Prizers  and

 Hoechest  for  nufacture  of
 के  लिए  फाइजर  तथा  grace  कम्पनियों

 Doxicycline  and  Analgin  56

 को  लाइसेंस  देना

 2366  श्रीलंका  द्वारा  कच्चातीबू  द्वीप  में  तेल  Oil  Exploration  in  Kachchativu  Island

 by  Sri  Lanka  56--57
 की  खोज

 2367  श्रमिकों  के  बारे  में  मिया  Recommendation  of  Miabhoy  Tribunal
 about  Casual  Labour

 भाई  न्यायाधिकरण  की  सिफारिश

 Alternate  Employment  to  Railwaymen 2368  कांगड़ी  वैली  रेलवे  में  काम  कर  रहे

 रेल  कमंचारियों  को  वैकल्पिक  नौकरी
 engaged  on  Kangra  Valley  Railway  58

 Reinstatement  of  certain  suspendcd 2369  भारतीय  उबेरक  निगम  के  कुछ
 Officers  of  FCI  8-59

 अधिका  रियों  की  बहाली

 2370  यूरिया  के  लिए  Change  in  Product  Mix  for  Nitrogen,
 Phosphate,  Urea  and  other  Products  59

 उत्पाद
 मिश्र  में  परिवर्तन

 2371  भारत  में  तेल  का  उत्पादन  बहाने  की  Visit  of  Soviet  Expert  Team  for  in
 creased  ा  Exploraticn  jn  India  59

 संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए

 थि रूसी  विशेषज्ञ  दल  का  दौरा

 2372  मथरा  में  एक  रासायनिक  प्रशासन  Scheme  of  Indo-Burma  Petroleum

 Company  to  set  up  a  Chemical
 संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  Detergent  Plant  at  Mathura

 इंडो-बर्मा  पेटोलियम  कंपनी  की  योजना

 2373  रेल  वैगनों  की  ग्रनपलब्धता  के  कारण  Salt  piled  up  in  Rajasthan  due  to

 Non-ayailability  of  Wagons  60
 राजस्थान  जमा  हो  गया  नमक

 2374  गजरात  में  रेल  कर्मचारियों  को  जेल  Raillway  Employees  in  Gujarat  to  be
 released  from  Jail  ०  60 से  रिहा  किया  जाना

 2375  Railway  link  for  new  Areas  in पांचवी  योजना  के  पहले  ag  में  गजरात

 में  नए  क्षेत्रों  के  लिए  रेल  संबंध
 Gujarat

 तपाएं

 First  Year  of  Fifth
 Plan  61

 2376  गैस  व्यापारियों  द्वारा  वितरण  प्रणाली  Gas  Dealers  opposing  proposed

 के  प्रस्तावित  विकेन्द्रीकरण  का  विरोध
 Decentralisation  of  Distributic
 System  62

 2377  लाभांश  की  अ्रदायगी  पर  रोक  लगाने  Companies  affected  by  the  07  dinance

 संबंधी  अ्रध्यादेश  से  प्रभावित
 on  Dividend  Freeze  62

 नियों  की  संख्या

 2378  Response  of  Strike  by  Officers  of रेलवे  में  प्रशासन  के
 किसी

 अधिकारी
 Administration  in  Railways  63

 द्वारा  हड़ताल  का  समर्थन  करना

 [vin]
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 2379  एरणाकुलम  श्रौर  मद्रास  के  बीच  af  Harassment  of  Malayali  Passengers
 between  Erna:  Jem  and  Madras

 भाषियों  gra  मलयालम  भाषी  याचियों
 by  Tamilians  63

 को  परेशान किया  जाना

 Demand  for  opening  Out  Agency  at 2380  लेह  में  श्राउट  एजेंसी  खोलने  की  मांग
 Leh

 Allotment  of  Petrol  Pumps  to  Hari- 23  हरिजन  तथा  श्रादिवासियों  को  पेट्रोल
 64.

 पम्पों  का  झ्रावंटन
 jans  and  Adivasis

 2382  Shortage  of  Cocking  Gz  64
 कुकिंग  गैस  को  कमी

 2383  हड़ताल  के  दौरान  सेवा  से  निकाले  गए
 Appeals  by  Railway  Employees  whose

 Services  were  terminated

 तपा रेल  कर्मचारियों  द्वारा  अपीलें  Strike .  |  अ

 2384  Reports  submitted  by  MRTP  Commis-
 एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार

 sion  .  65
 प्रक्रिया  भ्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई

 रिपोर्ट

 2385  इलैक्टानिक  उद्योगकर्ताग्रों  द्वारा  Permission  sought  by  Electronic  En-

 trepreneurs  to  mar  ufacture  Medical
 कल  इलैक्टानिक्स  के  निर्माण  के  लिए  Electronics  from  MRTP  Commis-

 तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  s1on

 प्रक्रिया  ग्रायोग  से  श्रनमति  मांगना

 2386  साबन  बनाने  के  लिए  मेसर्स  टाटा  तथा  Raw  Material  supplied  to  M/s  Tatas
 and  Hindustan  Lever  Limited  for

 दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  at
 manufacturing  Soap  66

 गई  कच्चे  माल  की  सप्लाई

 2387  मद्रास  तेल  शोधक  कारखाने  में  नपफ्था  Production  of  Naphtha  at  Madras
 Refineries

 उत्पादन

 2388  उड़ीसा  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का  नियतन  Allocation  of  Kerosene  (11  10  01558  67

 2389  पंजाब  कों  मिट्टी  के  तेल  का  नियतन  Allocation  of  Kerosene  Oil  to

 Punjab

 2390  शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  को  Conversion  of  Shahadara-  Saharanpur
 Light  Railway  into  Broad

 Gauge बड़ी  लाइन  में  परिवतित  करना  Line  68

 2391  विलासपुर  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  Bilaspur  Spinning  and  Weavin  mils,
 Hanuman  Sugar  Mills  and  Rama

 हनमान  शगर  मिल्स  त्रौर  रामा
 Engineering  Works

 निर्यारंग  वर्क्स

 2392.  पालीਂ  मारवाड  स्टेशन  का  विकास  Development  of  Pali  Marwar  Station

 2393  मध्य  प्रदेश  ग्वालियर  रेयन्स  के  Production  at  Soda  Factory  near
 Gwalior  Rayons  in  च्  P

 निकट  सोडा  फँंक्टी  में  उत्पादन
 71

 2394  Railway  Accident  near  Sahibabad  71.0 साहिबाबाद  के  निकट  रेल  दुघटना

 2395  इंडियन
 ड्रग्स

 एंड  फार्मस्यूटिक्ल्स
 Loss  suffered  by  IDPL  71

 टेड  को  हुई
 ई

 हानि

 (v111]
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 2356  ० चचाध्का अ्रंतर-निगम  पूंजी  निवेश को
 Rules  and  Regulations  framed  to  re-

 72
 gulate  inter  Corporate  Investment .

 करने  के  लिए  बनाए  गए  नियम  तौर

 विनियम

 Surfs ace  and  | Und  ground  Tube  Rail-
 2397.  दिल्‍ली  में  भूमि  पर  चलने  वाली  तथा

 ways  in  Delhi
 भमिगत  ट्यब  रेलवे

 73
 2398  जापान  को  ने  FUT  का  निर्यात  Export  of  Naphtha  to  Japan

 Re  Adjournment  Motion  (Query)  73
 स्यागन  प्रस्ताव  के  बार म  (s¥7)

 Question  of  Privilege  73-16
 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 Incomplete  information  sent  to  the
 श्रीमती  fast  घोष  गोस्वामी  की  गिरफ्तारी

 Speaker  re  Arrest  of  Shrimatl
 के  वारे  में  श्रध्यक्ष  को  अधरी  सुचना  भेजना  Bibha  Ghosh  Goswami

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्  Papers  Laid  on  the  Table

 77
 राज्य  सभा  से  संदेश  Messages  from  Rajya  Sabha

 विधेयक  राज्य  सभा  टह्वारा  पारित  रूप  मं  Bills  as  passed  by  Rajya  Sahba  78

 afar  नंबनीय  लोक-महत्त्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान
 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgcnt

 Public  Importance
 दिग तना

 दिल्‍ली  में  सप्लाई  किए  जाने  वाले  पेय  जल  में  Filtered  Water  Supply  in  Delhi  re-

 ported  to  be  contaminated  with
 संक्रामक  पीलिया  के  कीटाणु  Infection  hepatitis  virus

 ह दी न ह  मध्  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  78--79

 च ३ पटो  कण  faz  Dr.  Karan  Singh

 नैवेलों  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  Statement  re
 :

 Strike  by  घिहांफट 615 न्
 in

 Neyveli  Lignite  Corporatic on  Ltd
 को  हड़ताल  बार  म  वक्तव्य

 ह नन  सुबोध  हसदा  Shri  Subodh  Hansda

 Matter  under  rule  377 नियम  377  के  श्रधीन  मामला

 (1)  एक  ही  नम्बर  वाले  पांच-पांच  रुपए  Twenty  5-Rupee  Currency  Notes  re-

 ported  to  be  bearing  the  same
 के  20  करेंसी  नोट  प्राप्त  होना  82-83 number

 ~ o  Propriety  of  Reported  Decision  of
 |  )  एक  wa  पुलिस  इंस्पेक्टर  को  राष्ट्रपति

 Governnient  to  give  President’s
 पुरस्कार  दिए  जाने  के  सरकार  के

 Award  toa  Deceased  Sub-Inspec-
 aq  निर्णाय  का  श्रौचित्य  tor  of  Police  83

 Finance  (No.  2)  Bill,  1974 वित्त  do  (2)  1974

 Motion  to  consider
 विचार

 =

 का  प्रस्ताव

 hri  V.  Naik ay gd Yo  ato  नायक

 श्री  To Gt  महंती
 Shri  Surendra  Mohanthy

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  Shri  D.  Tiwary  86

 श्री  us  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  87

 [1x]
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 श्री  बसंत  साठे  Shri  Vasant  Sathe.  oe  88

 Shri  G.  Mavalankar  88--59 श्री  पी०  जी०  मावलंकर

 £9 श्रीमती  साविल्ली  ध्याम
 Shrimati  Savitri  Shyam

 श्री  पीलू  मोदी  Shri  Piloo  Mody  ..

 श्री  नारायण  चन्द  पराशर  Shri  Narain  Chand  Parashar

 ShriS.  R.  Damani  oe AY  एस०  श्रार०  दामणि

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  Shri  Birender  Singh  Rao..

 Shri  R.  cS श्री  रामसहाय  पाण्डे

 95-५6 श्री  एम०  रेड्डी
 Shri  M,  Ram  Gopal  Reddy

 श्री  रामहेडाऊ
 Shri  Ram  Hedaoo  ी

 सदस्यों  की  गिरफ्तारी  Arrest  of  Members  श्

 [x]



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 13  1974/22  1896  )

 Tuesday,  August  13,  22,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजकर  एक  मिनट  पर  समयेत  हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  one  minute  past  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 (MR.  SPEAKER  in  the  Chair)

 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रेल  कर्मचारियों  के  खिलाफ  दण्डात्मक  नीति

 *
 325  श्रीमती  सावित्री  श्याम  :  श्री  aaa  पटनायक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  समाचार  पत्नों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  को  देखा  है  कि  सभी  सेण्ट्रल

 यूनियन्ज  श्रार्गनाइजेंशन्स  तथा  नेशनल  HITT  श्राफ  वर्क्स  एण्ड  एम्पलाइज  के  प्रतिनिधियों  ने

 रेलवे  कर्मचारियों  के  खिलाफ  दण्डात्मक  नीति  शपनाने  के  बारे  में  सरकार  को  21  1974  को

 चेतावनी  दी  है  श्रौर  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  निरन्तर  संघर्ष  छेड़ने  की  धमकी  दी

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  पत्र  अथवा  संकल्प  प्राप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  अर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  संतरी  (atto  एल०  एन०  :  से
 का

 ध्यान
 समाचार  पत्न

 में

 प्रकाशित  रिपोर्ट  की  are  दिलाया  गया  है  किन्तु  कहीं  से  कोई  श्रौपचारिक  पत्न  प्राप्त  नहीं  हुमा

 हमारी  नीति  किसी  कमेंचारी  को  परेशान  करना  नहीं  है  ।  इसके  श्रलावा  रेलों  की  दो  मान्यता  प्राप्त

 यूनियनों  जिन्हें  रेलवे  aS
 के

 साथ  बात  चीत  करने  की  सुविधाएं  प्राप्त  ऐसे  किन्हीं  मामलों  को  प्रस्तुत

 करने  के  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध  हैं  जिनके  बारे  में  वे  यह  सोचें  कि  श्रन्याय  किया  गया  है  ।  उपर्यक्त  स्थिति

 को  देखते  हुए  इस  समय  कोई  कार्यवाही  करना  श्रावश्यक  प्रतीत  नहीं  grav



 1974: Oral  Answers  August  13,

 as

 SHRI  SHANKAR  DYAL  SINGH:  Sir,  Question  No.  333  relates  to  the  same  subject
 matter.  uu h  ath  tag,

 It  is  good  if  we  take  oth  these  questions  tog  ether;

 MR.  SPEAKER  :  If  he  agrees  then  we  may  take  both  of  them  together.  He  is  not  here..

 Let  me  see  it  first.

 SHRI  SHANKAR  DYAI  SINCH  :
 to  it.

 dont
 think

 the  Hon.
 Minister

 has  any  objection

 MR.  SPEAKER:  We  can  not  take  that  with  this  that  is  a  different  from  this  Question.

 SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM :  I  appreciate  that  th  ट  Hon.  Minister  in  his  reply
 as  well  as  in  treatment  has  been  sympathetic  towards  str  kers.  About  two  and  a  half  lakh

 railway  employees  absented  themselves  from  duties  during  the  strike  period.  May  I  know
 whether  the  Railway  Ministry  has  issued  a  citcular  in  which  documentary  proof  just  as.
 medical  certificate,  showing  the  reasons  of  absence  have  been  asked  to  be  furnished,
 and  if  so,  is  it  not  against  the  policy  of  victimization ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  I  had  explained  yesterday  that  two  and  half  lakhs  people
 have  suffered  break-in  service.  Break-in  service  does  not  mean  termination  of  service
 but  the  cmployee  has  to  suffer  for  certain  facilities  in  this  penalty.  Out  of  five  and
 half  lakh,  one  lakh  40  thousand  have  joined.  As  regards  dismissal  or  termination,
 the  number  of  employees  who  have  been  dismissed  or  removed  or  whose  services  have

 individual  cases  are been  terminated  is  16,749  and  the  number  taken  back  about  7000,
 being  examined  on  merit  and  I  hope,  many  more  will  be  taken  back.

 SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM:  My  Question  was  different.  I  had  asked  whether
 दी  circvlar  have  been  issued  in  which  absentees  have  been  asked  to  furnish  documentary
 proof  showing  the  reason  of  absence.  If  so,  whether  it  is  in  confirmity  iwth  the  Government

 policy  ?

 SHRI  1..  N.  MISHRA:  It  is  true.  From  the  beginning  we  have  been  of  the  view
 that  these  who  were  absent  during  the  strike  period  would  not  get  pay  for  this  period  and

 they  w:ll  have  to  suffer  break-in  service.  But  they  have  got  the  right  to  appeal.  There
 is  a  circular  to  show  reasons  of  the  absence.  These  reasons  are  being  examined  and
 the  pecple  are  being  taken  back.

 SHRiMATI  SAVITRI  SHYAM:  I  am  not  satisfied  with  the  reply.  May  I  know
 whethe;,  barring  ‘all  the  trade  unions  in  India  have  adopted  a  proposal  to
 take  the  matter  to  ILO  and  request  its  representatives  to  come  to  India  and  study
 whether  the  Railway  employees  in  India  are  being  victimised  or  not ?

 The  number  of  casual  Jabourers  who  have  put  in  more  than  180  days  service  is
 more  than  15000.  May  I  know  whether  all  these  labourers  will  be  confirmed  and  all  those
 facilities  which  are  being  enjoyed  by  permanent  employees  will  be  extended  to  them  or  they
 will  have  to  face  the  policy  of  victimization  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  The  Hon.  Member  has  asked  that  the  casual  labourers  should
 be  confirmed.  But,  can  we  reward  them  for  their  act  of  going  on  strike?  They  went  on
 strike  and  the  result  is  that  they  have  been  dismissed  from  service.  There  are  about  18,000
 in  number  and  out  of  them  we  have  taken  back  near  about  8  to  10  thousand  as  casual
 laboures.  If  there  is  any  rational  in  their  cases  they  will  be  taken  back  but  as  casual
 tabou  AVES.

 Indrajit  Gupta  has  repeatedly  objected  that  quasi-permanent  or  temporary  labourers
 are  being  victimized  and  taken  back  as  casual  labourers.  This  is  our  policy  we  do  not  want
 to  encourage  the  strikers.

 Secondly.  it  has  been  said  that  the  employees  want  to  take  the  matter  to  ILO.  I  do  not
 think  that  they  should  approach  there.  When  Shri  Fernandez  was  under  arrest.  he  had
 sent  a  telegram  to  International  Transport  Union  and  had  read  it  out  in  both  the  Houses.

 They  may  go  wherever  they  want  to  go.  We  have  not  ratified  the  conventions  of  ILO  and
 we  are  doing  nothing  out  of  the  code  of  conduct  of  a  civilized  or  a  democratic  country.

 SHRI.  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:  Is  it  a  fact  that  many  employees  were  arrested
 under  DIR  and  MISA  during  the  strike  period?  Out  of  them  certain  employees  have
 been  taken  back  in  service  and  the  cases  of  certain  others  are  still  under  consideration.  May
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 i  know  the  policy  of  the  Government  in  this  regard  ?  Would  it  not  be  proper  for  the  Rail-
 way  Ministry  to  withdraw  all  those  cases  and  take  departmental  action  against  them?  Action
 should  not  be  taken  under  MISA.

 SHRI  L.  N.  As  regards  arrests,  19,883  employees  have  been  arrested,  Out
 of  them  14,000  under  DIR  and  1,400  under  MISA.  Out  of  them  19,431  have  been  acquitted.
 Only  450  employees  are  in  jails.  There  are  serious  charges,  sabotage,  destruction  and
 damaging  of  Railway  property,  against  them.  Their  cases  also  are  being  looked  into.  They
 will  be  acquitted  if  found  not  guilty:  As  regards  withdrawal  of  the  cases  and  departmental
 action  against  the  employees.  I  would  like  to  tell  that  the  arrests  have  been  made  by  the

 State  Governments  machinery  and  they  are  persuing  the  cases.  We  do  not  want  to  res-
 surise  the  State  Governments  in  this  regard.  The  State  Government  had  extend  their  full
 help  in  that  period  of  crisis  and  we  do  not  want  to  pressurize  them

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:  DIR  and  MISA  have  been  enacted  by  the  Central
 Government.  The  State  Governments  have  not  enacted  these  laws.  States:  have  been
 authorised  to  see  that  these  measures  are  implemented.  But  the  Central  Government  can
 direct  the  State  Governments  in  this  regard.
 Government  in  this  regard

 1  want  to  know  the  policy  of  the  Central
 Employees  have  been  arrested  on  false  allegations  and  they  are

 being  harassed  May  I  know  whether  the  Home  Ministry  has  issued  any  directives  to  the
 State  Governments  regarding  these  employees  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  The  Home  Ministry  had  extended  their  full  cooperation.  But

 this  matter  is  required  to  be  taken  up  by  us  since  administration  is  with  the  Railway  Ministry
 in  this  case.  We  seek  help  from  the  Home  Ministry.  We  are  acting  according  to  the  policy
 evolved.  It  is  because  of  this  policy  that  19,431  employees  have  been  acquitted.  I  will  be
 happy  if  other  are  also  acquitted  on  the  basis  of  facts  and  their  capabilities  I
 am  not  going  to  ask  for  the  acquittal  of  those  who  are  guilty  and  their  faults  have  béen
 proved

 श्री  ए०  Ho  एम०  इसहाक :
 :

 वहुत
 से  कर्मचारी  इस  मामले  से  संबंधित हैं  ।  क्या  तोड़  फोड़  के  कार्यों

 में  ग्रन्त्॑रस्त  कर्मचारियों  को  छोड़कर  श्रत्य  कमेचा  रियों  के  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्ण  ढंग  से  विचार  किया

 जाएगा  |  निष्ठावान  कर्मचारी  जिन्होंने  श्रपने
 को

 खतरे  में  डालकर  राष्ट  जीवन  की

 वश्यक  सेवा
 को

 बनाए  रखा  क्या  सरकार  उनको  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है

 श्रथवा  वे  प्रभी  भी  को  भ्रसुरक्षित  समझते

 भी  एल०  एन०  मिश्र  :  जहां तंक  प्रशन  के  पहले  भाग  को  संबंध  मैं  उत्तर द  चका  ह  19,833

 गिरफ्तार  कर्मचारियों  में  से  19,431  छोड़  दिए  गए  शेष  को  इसलिए  नहीं  छोड़ा  गया  है  कि

 विरुद्ध  गंभीर  श्रारोप  हैं  तोड़फोड़  सर्वनाश  कार्यों  के  ale  )  न  मानें  परन्तु  उनके  विरुद्ध

 गम्भीर  श्रारोप हैं  प्र  उन्हें  उनके  परिणाम  भूगतने  होंगे  ।  हमारी  के  बावजूद  उन्होंने  ऐसे

 कार्य  किए  site  उन्हें  उनके  परिणाम  भुगतने  होंगे  ।

 जहां  तक  रेल  मंत्रालय
 की  संबंध है

 राज्य  सरकोरों  तथा  ८ ४  मंत्रालय  की  नींति  स्पष्ट  करं
 दी

 गई  है  ।  हमारी  नीति  जसा  कि  मने  पहले  बताया  we  है  कि  जिन  लोगों  नें

 तोड़  फोड़  तया  हिंसात्मक  कार्य  किए हैं  उन्हें  नहीं  छोड़ा  जाना
 शेष  को

 छोडा
 जा  सकता  उन्होंने  ऐसा  किया है  श्रौर  उन्हें  छोड़  दिया  निष्ठावान  कर्मचारियों  ने

 अच्छा  कार्य  किया  है  ।  श्रौर  हमने
 भी

 उनके  लिए  कुछ  किया  यह  प्रक्रिया चल  रही  2;  32,077

 लोगों
 की

 भ्रग्रिम
 वेतन  वृद्धि की  गई

 92,022
 लोगों

 को
 नकद  पारितोषिक दिए  गए  ह |  जिन

 लोगों  के  सेवाकाल  में  वृद्धि  अथवा  दुबारा  रोजगार  पर  लिए  गए  हैं  उनकी  संख्या  1000  700

 लोगों  की  निगरानी  के  लिए  नियुक्ति  की  553  उचित  दर  पर  दुकानें  खोली  गई  |

 मोहम्मद खुदा  1.0  मंत्री  महोदय  ने  बंताया  है  कि  निष्ठावान  कमंचारियों  को  नकदें  इनाम  दिए

 गए  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कुल  कितनी  धनराशि  इनाम  के  रूप  में  दी  गई
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 शी  एल०  एन०  far  :
 मैंने  सबसे  पहले  यह  बताया  है  :  2,32,077 1

 श्रोमती  पार्वती  हग्णनु  :
 मंत्री  महोदय  ने  उन  कर्मचारियों की  संख्या  बताई  है  जिन्हें  सेवा  से  निकाल

 दिया  गया  है  परन्तु  उन  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  संख्या  नहीं  बताई  गई  है  ,  जिन्हें  प्रभी  भी  सेवा  में  नहीं  लिया

 जा  रहा है  ।  उनकी  सेवा  दैनिक  मजूरी  पर  ही  चल  रही  थी  ।  ऐसे  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 दूसरे  मंत्री

 महोदय  यह  बताते  रहे  हैं  कि  कितने  लोग  वापस  ले  लिए  गए  ।  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  कितनी  were

 रह  कर  दी  गई  हैं  ।  श्रौर  जिनकी  श्रपीलें  रद  कर  दी  गई  हैँ  उनका  क्या  होगा  |  हमारे  पास  तो  यह  जानकारी

 है  कि  इधर  उधर  के ारोप  पर  लोगों  से  शर्तों  पर  हस्ताक्षर  कराए  जा  रहे  हैं  ग्रौर  इस  प्रकार  जो

 कर्मचारी  जेलों  में  हू  उनके  विरुद्ध  मामले  तैयार  किए  जा  रहे  इसको  रोकने  के

 लिए  तथा  उन  अधिकारियों को  रोकने  के  लिए  जो  कर्मचारियों से  उनके  रोजगार  में  लिए  जाने  के  लिए

 पैसा  मांगते  हैं  उन्होंने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  शायद  श्रीमती  aad  कृष्णन  ने  मेरा  वह  उत्तर  नहीं  सुना  जो  मैंने  श्रीमती

 सावित्नी  श्याम  को  दिया  था  ।  मैंने  बताया  था  कि  18,500  वैयक्तिक  कर्मचारी  सेवा  से  निकाले  गए  श्रौर

 10,000 सेवा  में  वापस  ले  लिए  गए
 ।

 शर्तनामे  के  बारे  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  स्थानीय

 प्रशासन  को  निर्णय  करना  होता  है  ।  यदि  उन्होंने  शतनामा  लिखकर  उन्हें  वापस  लेने  का  निर्णय  किया  है  तो

 हमें  कोई  प्रापत्ति  नहीं  है  जहां  तक  हमारी  बात  हमने  ऐसे  नहीं  कहा  .

 तेल  नीति  का  पुनर्निर्धारण

 *326.
 श्री

 ho
 मालन

 :
 क्या  पेट्रोलियम

 और
 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तेल  उत्पादक  देशों  की  नीति
 को

 देखते  हुए  सरकार  श्रपनी  तेल  नीति  का

 करने  की  योजना  बना  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  श्रौर

 क्या  इससे  किसी  तरह  से  तेल  की  खपत  में  बचत  श्रौर  यदि  तो  कितनी
 ?

 पेट्रोलियम ओर  रसायन  मंत्री  [ett
 :  और  (a)  तेल  के  मूल्यों में  da

 बुद्धि  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  तथा  सप्लाइयों  को  प्राप्त  करने  में  श्राने  वाले

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  श्रनेक  कदम  उठाए/उठा  रही  है  ।  इनमें  (  1)  देशीय  उत्पादन  को

 श्रधिकट  करने  के  लिए  तीब्नीकरण  (2)  ऊर्जा  के  बैकल्पिक  साधनों पर  निर्भरता  बढ़ाना

 (3)  तेल-उत्पादों  के  श्रनावश्यक  उपभोग  के  कटौती  (4)  द्विपक्षीय  व्यवस्था  के  श्रंतर्गत  कच्चे  तेल  का

 प्रोर  (  5)  श्रायातित  तेल  के  लागत  मूल्य  को  पुरा  करने  के  लिए  निर्यातों को  श्रधिकतम

 झ्ादि  कार्य  सम्मिलित

 वतंमान वर्ष  के  पहले
 5  महीनों के  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  खपत  के  श्रस्थाई  श्रांकड़े  गत  वर्ष

 की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  3.  6  की  कमी  दर्शाते  हैं  ।

 श्री  के०  क्या  तेल  उत्पादक  निर्यातकर्ता  देशों  ने  तेल  के  मूल्य  श्रथवा  सप्लाई के  बारे  में

 निक्रासशील  तथा  विकसित  देशों  के  बीच  कोई  श्रन्तर  किया  कया  वे  विकसित  देशों  की  तुलना  में  भारत

 को  तेल  कम  मूल्य  पर  दे  रहे

 शी  TART  बरुआ
 :

 तेल  उत्पादक  निर्यातकर्ता  देशों  ने  तेल  के  मूल्य  तथा  सप्लाई  के  बारे  में

 शील  तथा  विकसित  देशों
 के

 बीच  कोई  meat  नहीं  किया  है  ।
 परन्तु  श्ररब  देशों  ने  तथा  ईरान  ने  हमें  दूसरों
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 ep आ  त

 की  श्रपेक्षा तेल  सुविधापूर्वक  उपलब्ध  कराना  सुनिश्चित  किया  है  ईराक  तथा  ईरान  दोनों  ने  हमें

 देय  राशि  के  बारे  में  कुछ  छूट  दी  है  ।

 भी  Ho  मालन्ना  भाग  के  उत्तर में  बताया  गया  है  कि  पांच  महीनों में  6  प्रतिशत  की

 दमी  हुई  है  ।  तेल  के  झ्रनावश्यक  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  तेल  के  श्रावश्यक

 उपयोग  की  तुलना  में  श्रनावश्यक  उपयोग  में  कितने  प्रतिशत  कमी  हुई  है
 ?

 श्री  ATH ABA बरुआ  :  हमारे  देश  में  तेल  कार्यों  के  उपयोग  में  ही  भ्राता  तेल  की  मात्रा

 at  भ्रघिकांश भाग  श्रौद्योगिक  कृषि  विकास के  लिए  इंजनों से  पानी  ट्रैक्टर  ट्रकों

 से  बसों  तथा  रेलों  में  उपयोग  किया  जाता  जहां  तक  व्यक्तिगत  खपत  की  बात  देश  में

 500,000  मोटरकारें  हैं  जिनमें  पैट्रोल  का  उपयोग  किया  जाता  मिट्टी  का  तेल  खाना  पकाने  के  ईंधन

 सत्थधा  प्रकाश  करने  के  कामों  में  भ्राता  है  ।  झ्रधिकांश  खपत  विकासशील  क्षेत्र  में  होती  है  ।  हमने  व्यक्तिगत

 पेट्रोल  की  कम  करने  के  प्रयास  किए  हैं  क्योंकि  यदि  पेट्रोल  की  बचत  कर  पाते  हैं  तो  हम  नेक्था

 का  उत्पादन कर  सकते  80  प्रतिशत  मिट्टी  का  तेल  खाना  पकाने  के  ईंधन  के  रूप में  प्रयकक्‍त  होता  है

 घौर  20  प्रतिशत  प्रकाश  करने  के  काम  भ्राता  है  ।  यहां  भी  हमें  अपनी  इच्छा  के  प्रतिकल  30 प्रतिशत की

 शटौती  करनी  पड़ी  है  ।  डीजल  में  कोई  कटौती  नहीं  की  गई  है  ।  मिट्टी तेल  म॑  10  प्रतिशत की  कमी  कर

 दी  गई  इस  कमी  को  कुशल  प्रबन्ध  के  द्वारा  पुरा  किया  जा  सकता  है  ।  इंधन  तेल  की  खपत  में  भी  हम  थोड़ी

 शौर  कटौती  करने जा  रहे  हैं  कृषि  तथा  कर्षण  के  काम  श्राने वाले  डीजल  तेल  की  खपत  में  कोई  कठौती

 नहीं की  गई  है

 श्री  बीरेन्द्र सिह  राव  :  बया  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  देश  में  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  द्वारा  ATT

 न  बड़े बड़े  जलस  निकाले  जाते  हैं  जिसमें  इधर  उधर से  लोगों को  लाने  के  लिए  बसों  तथा  ट्रकों  का

 उपयोग  किया  जाता  क्या  मंत्री  महोदय  का  विचार  ईधन  बचाने  के  उद्देश्य  ऐसे  श्रनुत्यादक  कार्यों  के

 परिवहन  के  दुरुपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है
 ?

 भी  tania  बरुआ  :  परिवहन  में  कमी  करने  से  हमारा  कोई  संबंध  नहीं  है  हमारा  उद्देश्य  डीजल

 के  दुरुपयोग  को  रोकना  है  क्योंकि  डीजल  उद्योग  तथा  कृषि  क्षेत्रों  में  विकास  कार्यों  के  लिए  श्रावश्यक  है  ।

 हमने  कुछ  श्रादेश  पारित  किए  हैं  कि  विवाह  जैसे  उद्देश्यों  के  लिए  बिजली  का  उत्पादन  करने

 हेतु  डोजल  का  उपमोग  नहीं  किया  जाना  चाहिएं  ।

 प्रो
 ०  MY  दग्डबते  :  उन्होंने  पूछा  था  कि  कया  तेल  का  प्रयोग  राजनैतिक  शक्ति  के  लिए  किया  जा  सकता

 a?

 थी  देवकान्त  बरुआ  :  राजनैतिक  उद्देश्यों  तथा  निर्वाचनों  के  लिए  बहुत  बड़ी  संख्या  में  ट्ैक्टरों  का

 प्रयोग  किया  जाता  2?

 तब  हमने  यह  विचार  बनाया  कि  ट्रैक्टर  केवल  कृषि  कार्यों  के  लिए  तो  प्रयोग  किए  मतदाताश्रों

 तथा  व्यक्तियों  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  नहीं  हम  इस  मामले को  राज्य  सरकारों के  साथ  उठा  we

 क्योंकि  इस  पर  उनका  तो  नियंत्रण  है  ।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  परिवहन  के  लिए  गैर-्वश्यक

 प्रयोग  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सरकार  शक्ति  के  वैकल्पिक  साधनों  का  उपयोग

 करने  की  बात  सोच  रही है
 इस

 बात  को
 ध्यान

 में  रखते हुए  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  देश  विशेषतया

 पिछड़े  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  कोयले  की  संभावनाओं का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
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 श्री  TAHT  बरुआ
 :  हमने  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  है  अर  विभिन्न

 उद्योगों  के  लिए  प्राथमिकताएं निर्धारित  की  जो  उद्योग  तत्काल  कोयले  का  उपयोग  श्रारम्भ कर  सकते

 दे  उन्हें ठ  उगद  कोधला  दिया  जाएगा  |  जो  उद्योग  बाद  को  कोयले  का  उपयोग  श्रारम्भ  करेंगे  जब  तक  वे  कोयले

 प्रयोग  श्रारम्भ  न  कर  पाएंगे  तब  तक  उन्हें  तेल  दिया  जाएगा  ।  व्यापार  विकास  महानिदेशक  की  श्रध्यक्षता

 में  उन  उद्योगों  का  पता  लगाने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  जिसमें  परिवर्तन  करके  कोयले  का  प्रयोग

 किया  जा  सके  प्रौर हम
 हम

 उनको
 को

 प्रले
 को  सप्लाई  कर  देंगे

 और
 उनको  तेल  की

 सप्लाई
 बन्द  कर  देंगे

 ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांधी  :  क्योंकि  उत्पादों  की  हमारी  खपत  पहले  की  तुलना  में
 .
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 af> कम  gre  तो  क्या  मंत्री  महोदय  देश  में  कारों  के  लिए  कोई  राशन  पद्धति  भ्रारम्भ  करने  का  विचार

 कर  रहे  हैं  जिसपे  कि  पेटोलियम  उत्पादों  की  खपत  कम  हो  सके  ?

 तक्ान्त  :  पेट्रोल  का  मल्प  बढ़ाने  का  हमारा  उद्देश्य  खपत  में  25  प्रतिशत  कमी  करना

 जिससे  हमें  sara  कारखाने  चलाने  के  लिए  नेफ्था  उपलब्ध  हो  जाता  ।  यह  लगभग  23.5

 प्रतिशत  है  ।  हम  खपत  में  थोडी  बहत  कमी  करने  में  सफल  हए  हैं  जिससे  कि  हमें  नफ्था  उपलब्ध  हो

 सके  हमारे  देश  में  लगभग  5
 लाख  कारें  यह  बहुत  बड़ी  संख्या  नहीं

 श्री  Ho  माता  गोड़ा  :  भारत  सरकार  की  स्टाफ  कारों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  में  कमी  करने

 चाल  वितीय  वर्ष  के  पृथक  पांच  महीनों  में  कितनी  कमी  हुई है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  तेल  की  नीति  के  बार ेमें
 है

 ।  वह  निश्चित  बचत  के  बारे  में  पुछ  रहे  हें  ।  इसके

 लिए  उन्हें  अलग  से  नोटिस  देना  चाहिए  |

 श्री  saaeq  बसरआ  इसके  लिए  मुझे  श्रलग  से  नोटिस  की  है  |

 to  India,  Arab  countries  and  Iran  intend  to  extend  certain  concession  to  India.
 SHRI  SARJOO  PANDEY:  The  Hon.  Minister  has  just  now  stated  that  being  ई

 ‘iendly
 May  I  know

 the  nature  of  concessions  proposed  to  be  given  in  the  conditions  of  oil  supply ?

 SHRI  D.  K.  BOROOAH  We  are  importing  crude  from  Iraq  and  Tran  and  they.  are
 supplying  crude  to  India  and  have  assured  future  supply.  We  are  importing  crude  from
 Iran  for  Madras  refinery.  Iranian  Government:  have  arranged  for  full:  requirements  of  oil
 for  Madras  refinery  and  that  have  assured  future  supply.  They  are  supplying  crude  of  defer-
 red  Payment  Basis.  Iraq,  as  you  know,  has  given  us  aid  to  the  tune  of  110  million  dollars
 and  that  is  meant  for  Mathura  refinery  in  the  forum  of  crude.  They  have  agreed  for  fur-
 ther  supply  of  6  million  tonnes  required  for:  Mathura  refinery.  We  have  signed  the  accep-
 tance  Jettcr  also

 का  ALHURCT

 328.  श्रा  डी०  डी०  देसाई  श्री  पी०  ए०  सामिनाथन  :  क्या  पेटोलियम  और  wa  मंत्री

 यहि बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  कालटेक्स  के  प्रबन्ध  को  ्रपने  हाथ  में  इतने  शीघ्र  लेने  पर  विचार  कर

 रही  है  जितने  की  श्राशा  श्रौर

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  gate  सरकारीकरण  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  zqHrat  बरुआ )  प्रौर  ata  ही  कालंटैक्स

 थ  विचार  विमश  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  इस  संबंध में  प्रभी  कोई  भी  ब्योरे  बताना

 पव  नहीं

 श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बातं  का  पता  है  कि
 विश्व

 बाजार
 में में  अ्रशोधित

 तेल  की  वर्तमान कमी  को  देखते  हुए  कालटक्स  कम्पनी  के  दायित्वों को  पूरे  न  कराने  से  भारत में  तेत की
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 श्रौर  कमी  हो  जाएगी  ।  श्राज  श्रशोधित  तेल  के  उत्पादों  की  पहले  ही  कमी  चल  रही  क्या  मंत्री

 महोदय  ने  art  वैकल्पिक  साधनों  से  तेल  लाने  का  विचार  किया  है  शौर  यदि  तो  क्या  वहं

 विवरण  बता  सकते  हैं  कि  श्रशोधित  तेल  कहां  से  मंगाया  जाएगा  ?  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  गंभीर  देश

 की  मुद्रा  स्थिति  भी  संकट  मे ंहै
 ।  क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  इसके  भुगतान

 कार्य  के  लिए  जो  राशि  अपेक्षित  होगी  उसके  संदर्भ  में  बडे-बडे  जिनमें  श्राज  विलम्ब  होता  रहा

 है  या  छोड़े  जा  रहे  हैं  स्थापित  किए  जाएंगे  ।

 aft  saHT ey  बरुआ :  जहां  तक  विदेशी  तेल  कम्पनियों  को  सरकारी  अझ्रधिकार  में  लेने  की

 बात  हमने  ‘Wea’  का  अ्रधिग्रहण  कर  लिया  है  हमने  बर्माशैल  के  साथ  बात-चीत  शुरुकर  दी  है  श्रौर

 के  साथ  बात-चीत  झ्रारम्भ  करने  वाले  यह  सरकार  की  नीति  तथा  संसद  के  ज ।( तणंय  के

 श्रनुरुप  किया  जा  रहा  है  कि  विदेशी  तेल  कंपनियों  को  यथाशीघ्र  सरकारी  अधिकार  में  लिया  जाए

 माननीय  सदस्य  ने  जो  कठिनाई  बताई  है  कि  यदि  इस  कम्पनी  का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  तो

 afar  तेल  उपलब्ध  होने  की  निश्चितिता  समाप्त  हो  जाएगी  झौर  उपलब्धता  श्रनिश्चित  हो

 जाएगी  |  इस  संदभ  में  मैँ  यह  बताना  चाहता हूं  कि  तेल  उत्पादक  देशों की  परिवर्तनशील  नीति  के

 कारण  उनके  द्वारा  या  हमारे  द्वारा  तेल  का  लाया  जाना  ही  फिर  श्रनूभव के  श्राधार

 पर  हमारा यह  विश्वास  है  कि  यदि  उन्हें  मध्य-पूर्व  से  तेल  उपलब्ध  हो  सकता  तो  हमें  भी  वहीं  से  तेल

 प्राप्त हो  सकता  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी
 ।  जहां  तक  मूल्य का  संबंध  हमें  भुगतान

 विदेशी  मुद्रा  में  करना  पड़ता  चाहे  तेल  कम्पनीयां  लाएं  चाहे  हम  स्वयं  साधनों  से  लाएं  ,  चा  हे  तेल  वे

 खरीदें  झथवा  हम  ।  अपने  लिए  कंपनियों  से  तेल  मंगाने  में  कोई  लाभ  नही ंहै  क्योंकि  संसाधन  एक  ही  है

 झौर  मूल्य  भी  सभी  दृष्टीकोणों  से  देश  में  इन  कम्पनियों  को  कार्य  करने  देने  का  कोई  विशेष

 लाभ  नहीं

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  संसाधन  स्थिति  के  बारे  में  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  trated  बरुआ :  संसाधन  स्थिति पर  विचार  कर  लिया  गया हैं  ।  यदि  वे  इन  उद्योगों को

 चलाती  तो  इन  उद्योगों  के  लाभों  को  वो  स्वदेश  भेजेंगी  ।  सभी  दृष्टिकोणों  से  सभी  पहलों  पर

 विचार  करके  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  इन  कंपनियों  के  श्रधिग्रहण  से  सरकार  झथवा  देश  को  कोई

 हानि  नहीं  होगी  ।

 श्री  डी०  डी०  zag  :  वया  शैल  तथा  कालटैक्स  के  विविधीकरण  अथवा  विस्तार  को  रोकने  के

 लिए  उन्होंनें  कोई  भनुदेश  जारी  किए  हैं  और  यदि  तो  विस्तार  अथवा  विविधिकरण  के

 माध्यम  से  अधिक  उत्पादन  की  क्षमता  अथवा  नये  उत्पादों  को  निर्माण  क्षमता  को  उपयोग  में  लाने  के

 लिए  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यक्रम  बनाया  है  ?

 श्री  tanta  बरुआ  :  हमने  योजनायें  तथा  कार्यक्रम  बनाये  नई  शोधनशालाशं  के  बारे  में

 हमारी  जो  भी  योजनाएं  अथवा  कार्यक्रम  हैं  समग्र  से  उनका  तालमेल  होना  परन्तु

 हम  उन्हें  अच्छे  ढंग  से  क्रियान्वित  कर  सकते  हैं  यदि  हम  उनका  श्रधिग्रहण  कर  लें  ।

 श्री  पी०  वेंकटासुब्बया  :  खाड़ी  के  देशों  के  कुछ  प्रतिनिधि  हाल  ही  में  भारत  त्  थे  ak

 ईरान  तथा  ईराक  से  साथ  करार  किए  गए  थे  ।  जब  हमने  इन  देशों  से  तेल  मंगाने  के  लिए  करार  करने

 पर  वित्वार  किया  तब  तेल  की  निरन्तर  सप्लाई के  उद्देश्य  से  क्या  इस  कंपनी  तथा  अन्य  कंपनियों  को

 ्रधिग्रहण  करने  की  बात  ध्यान  में  रखी  गई  थी
 ?
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 श्री  SaHTHT  बरुआ  :  जब  तक  इनका  श्रधिग्रहण  करना  चाहते  हैं  तब  तक  झ्रशोधित  तेल  की

 लब्धता  को  भी  ध्यान  में  रखते  परन्तु  हमने  जो  करार  किए  हैं  वे  इन  कंपनियों के  संबंध  में  नहीं  हैं

 मद्रास  तथा
 मथुरा  शोधनशाला के  लिए  श्रतिरिक्त तेल

 खरीदने
 के  लिए  मेरे  विचार  से  यदि ये

 कंपनियां  तेल  नहीं  लाती  हैं  तो  हमारे  इस  उद्देश्य  के  लिए  तेल  लाना  कर्टिन  नहीं  होगा  ।

 श्री  पी  ०
 वेंकटासुब्बया  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  जब  हमने  उन  देशों  के  साथ  करार  किए  तब

 टैक्स  के  भ्रधिग्रहण  के  विचार को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  था

 श्री  देवकान्त  बरुआ  :  जी  हां  ।  इस  तथ्य  को  हमने  ध्यान  में  रखा

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  May  I  know  whether  the  Hon.  Minister  has  received  infor-
 mation  to  the  effect  that  the  companies  like  Caltex  etc.  have  recently  repatriated  Rs.  crores
 as  profit?  May  I  also  know  whether  the  Hon.  Minister  would  give  all  the  details  and  take
 parliament  into  confidence.  When  the  question  of  taking  over  of  Caltex  is  taken  up  with
 them  ?  Unlike  his  habit  to  enter  into  agreements  secretly  as  in  the  case  of  ESSO,  details
 of  which  have  not  yet  been  laid  on  the  table?

 SHRI  D.  K.  BOROOAH  He  has  said  that  Caltex  have  repatriated  to  the  tune  of
 5  crores.  I  have  got  figures  from  1967  to  72.  Both  the  Marketing  Company  as  well  as

 refinery  of  Caltex  have  repatriated  1,29,60,000  during  1971  and  52,74,000  in  1972.  There-
 fore  this  does  not  come  to  5  crores,  it  is  ten  times!  less  than  that.  He  has  given  exaggerated
 figures.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  My  question  has  not  been  answered.

 SHRI  D.  K.  BOROOAH:  I  am  replying  to  the  second  part  also.  We  take  action

 according  to  the  laws  of  the  land.  I  may  assure  the  House  that  the  necessary  action  will
 be  taken  in  conformity  with  laws  of  the  land.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  May  I  know  whether  the  agreement  which  was  the  basis  of

 the  Bill  introduced  by  him  will  be  made  public ?

 SHRI  0.  K.  BOROOAH  :  We  do  act  according  to  the  rules  and  regulations.  But  if  you
 direct  us  to  make  in  public,  we  will  do  so.

 SHRI  MADHU  LIMAYE  :  The  Bill  regarding  ESSO  has  been  passed  but  the  details  of

 the  agreement  are  not  available  so  far  this  is  a  breach  of  privilege.

 श्री  राजा  कुलकर्णी
 :

 मेरा  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रापके  खड़े  होने  का  यही  तात्पयं  है
 कि

 श्राप  प्रश्न  पूछना  चाहते हैं  |

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  कालटैक्स  के  afore किए  जाने  से  पूर्व मैं  ae  बात  जानना  कि

 सरकार  ने  कालटैक्स से  140  फूटकर  एजेंसियों  को  भारतीय  तेल  निगम  को  सौंपने  को  कहा  था

 उसका हुञ्ा  ?

 श्री  देवकान्त  बदुआ  :  इस  विशेष  प्रश्न  के  लिए  मुझे  नोटिस
 की  श्रावश्यकता है  ।

 श्री  qaAATe  प्रताप  सिंह
 :

 यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है
 कि

 इन
 तेल  कंपनियों

 का  श्रधिग्रहण  देश
 के

 हित  में  है  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  करार  करने  के  संबंध  में
 बातचीत

 की  जा  रही है
 इसका  तात्पय

 यह  हमरा  कि  हम  उनके  साथ  बातचीत  करते  चले  जाएं  श्रौर  कोई  निष्कर्ष
 ही

 न  निकाल  पाए
 ।  यदि

 कोई  निष्चित  करार  नहीं  हो  पाता  तो  सरकार  क्या  वैकल्पिक  उपाय  श्रपनाएगी
 |

 श्री  aaqatra TI : fazata बरुआ  :  विश्वास  अ्रनूभव से  प्राप्त  होता  श्रापने देखा  है  कि  हमने  इस्सोਂ  का

 अधिग्रहण  किया  भर  इसके  लिए  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हम  बर्मा  शैल  श्रौर
 कालंटैक्स

 का

 ग्रहण नहीं  करेंगे  ।  इसका  उन्हें  विरोध  नहीं  करना  चाहिए
 |

 यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  हम
 तभी

 उसका
 भी

 हल

 निकाल  लेंगे  ।
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 श्री  एम०  एस०  संजीवीराव :  सरकार  ने  कालटेक्स के  राष्ट्रीयकरण का  as  निश्चय  किया  है

 इससे  हमें  बड़ी  प्रसन्नता  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  देश  में  विशाखापटनम  तेल  शोधनशाला  की

 दयनीय  स्थिति  यहां  केवल  1  लाख  टन  अशोधित  तेल  का  शोधन हो  पाता  मंत्री  महोदय  यहां

 का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  प्रौर  इस  बात  को  ध्यान में  रखते हुए  कि  मथुरा में

 बहुत  बड़ी  तेलशोधनशाला  बनाई जा  रही  है  क्या  मंत्री  महोदय  विशाखापटनम  तेल  शोधनशाला की

 क्षमता  5  लाख  टन  प्रौर  बढ़ाने  का  विचार  करेंगे  क्या  इसका  स्पष्ट  उत्तर  दिया  जाएगा ?

 श्री  देवकान्त  बरुआ  :  यद्यपि  यह  छोटी  शोधनशाला  जब  हमें  हमारे  उत्पादन  से  प्रधिव  तेल  उप

 लब्ध  हमें  तेल  शोधनशालाशओ्ों  की  विशेषतया  समुद्रतटीय  तेल  शोधनशालाओओं  की  क्षमता  बढ़ानी

 पड़ेगी  क्योंकि  समूद्र  से  तेल  प्राप्त  होने  की  बहुत  भ्रधिक  संभावना  है  ।

 DEMAND  FOR  DIRECT  AND  FAST  TRAIN  FROM  RAIPUR  TO  BHOPAL  AND  DELHI  VIA  NAGPUR

 *329.  SHRI  CHANDULAL  CHANDRAKAR:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  repeated  demands  have  been  made  for  having  a  direct  and  fast  train  opera  -

 ing  from  Raipur  town  (Madhya  Pradesh)  to  Bhopal  and  Delhi  via  Nagpur;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  accepting  the  demand  ?

 रल  मंत्री  एल०  एन०  :

 नागपुर  के  रास्ते  रायपुर  और  भोपाल /दिल्‍ली  के  बीच  यातायात  की  दृष्टि  से  एक  सीधी

 गाड़ी  चलाने  का  औचित्य  नहीं  है  ।  लेकिन  नागपुर  से  आने-जाने  वालें  यात्रियों  को  नागपुर  में  गाड़ी

 बदलने  के  लिए  उपयुक्त  मेल  लेने  वाली  गाड़ियों  के  साथ-साथ  पर्याप्त  गाड़ियां  उपलब्ध  हैँ  |

 SHRI  CHANDULAL  CHANDRAKAR  This  demand  is  being  made  by  Madhya
 Pradesh  since  1954  but  this  Ministry  has  always  termed  it  as  unjustified.  I  want  to  taken

 the  criteria  on  which  direct  train  is  sanctioned.  The  presumption  of  the  people  is  being
 confirmed  that  Railway  Ministry  try  to  avoid  the  request  of  Madhya  Pradesh,  may  it  be  for
 a  passanger  service  or  any  other  services.

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  No  body  can  deny  that  justice  should  be  done.  The  only  crite-
 ria  is  to  see  whether  it  is  justified  economically  or  not.  It  has  been  observed  that  there  are
 about  90  passengers  on  an  average  who  go  to  Bhopal  from  Raipur  via  Nagpur.  We  should
 examine  it  if  the  number  of  passengers  is  increased.  However,  I  would  like  to  give  an
 assurance  that  at  present  a  bogie  is  provided  which  is  attached  with  connecting  train.  We
 shall  try  to  run  a  train  even  if  there  is  some  loss.

 SHRI  CHANDULAL  CHANDRAKAR  In  this  connection  I  would  like  to  state  that
 the  number  of  persons  coming  from  Bhilai  daily  comes  to  more  than  50  and  those  coming
 from  Bhopal  is  about  40-50  and  besides  this  many  people  come  from  Raipur  and  other  places.
 I  would  like  to  know  from  the  hon’ble  Minister  whether  any  train  comes  to  Delhi  direct  from
 any  place  situated  in  Madhya  Pradesh;  if  not,  whether  it  is  proposed  to  introduce  direct
 irain  from  any  place  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  The  hon’ble  Member  is  aware  of  all  the  trains  which  come  from
 In  so  far  as.  this Madhya  Pradesh.  He  has  been  a  journalist  and  visited  many  places.

 region  is  concerned  according  to  the  findings  of  our  survey  on  an  average  91  passengers
 travel  daily  in  that  direction.  In  view  of  this  a  bogies  is  being  provided  at  present  in  which
 seats  for  I  and  II  class  would  be  available.  After  observing  for  some  time,  we  intend  to
 introduce  a  train,  even  if  it  is  uneconomic  to  some  extent.

 श्री  वसंत  साठे
 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  क्या  मध्य  भारत  से  श्रौर  विशेषकर  विलासपुर

 रायपुर  प्रदेश  से  दिल्‍ली  वाली  सीधी  गाड़ी  कोई  नहीं  है  प्रौर  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  हुए

 कि  दिल्‍ली  ata  वाली  जी ०  टी ०  अथवा  दक्षिण  एक्सप्रेस के  साथ  मिलाने  वाली  बिलासपुर की  श्रोर से

 कोई  गाड़ी  नहीं  मालगाड़ी  लगभग  4.25 पर  झ्राती  है  भ्र उस  समय  तक  मद्रास  से  आ्राने  वाली

 जी०  टी०  चली  जाती  है  क्या  मंत्री  महोदय  कलकत्ता  की  श्रोर  से  नागपुर  वाली  डाकगाड़ी  को
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 रायपुर-बिलासपुर  प्रदेश )  के  मार्ग  से  चलाने  का  विचार  करेंगे  ताकि  उनको  दिल्‍ली  ara के

 लिए  मिलाने  वाली  गाड़ी  मिल  सके ?  अथवा क्या  बरास्ता  नागपुर
 विलासपुर-नागपुर

 क्षेत्र  से  जाने

 वाली  एक  गाड़ी  चलाने  संबंधी  सुझाव  पर  बिचार  करेंगे--वह  इसका  नाम  इंडिया  एक्सप्रेसਂ

 रख  सकते हैं  जेसे  एक्सप्रेसਂ  है ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  में  इस  सुझाव  विचार  करूंगा |

 शो  राम  सहाय  पाड़  :  मध्य  प्रदेश  एक  पिछड़ा  ग्रा  श्र  पहाड़ी  प्रदेश  क्या  वह

 रायपुर  से  बरास्ता  नागपुर  दिल्‍ली को  जाने  वाली एक  रेलगाड़ी  देने पर  सहमत है  (sqaure ) )  वह

 कहते  हैं  कि  उसमें  कोई  श्रौचित्य  नहीं  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  मध्य  प्रदेश  जोकि  पिछड़ा  eat  sa

 माना  जाता  रेलगाड़ियां  या  रेलवे  लाइनों  को  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  विशेष  ध्यान  टंगे

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :
 गत  पंद्रह  वर्षो ंमें  मध्य  प्रदेश

 में  कितनी  लाइने  बिछाई गई

 कुछ  नहीं  कह  ।  परन्तु  वहां  पर  इंजीनियरी  उद्योग  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  मैंने  बताया  है  कि  सीधे

 दिल्‍ली  जाने  वाली  रेलगाड़ी संबंधी  सुझाव पर  विचार  किया  जाएगा  श्रौर  तब  मे  इस  संबंध  में

 निदेश दे  सकंगा  |

 पहाड़ी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  a  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  को  प्राथमिकता

 देना

 330  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकार  ने  देश  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  पहाड़ी  श्र  पिछड़ें  क्षेत्रों में  रेलवे  लाइनों

 को  मंजरी  देने  तथा  उनके  निर्माण  कार्य  को  कोई  प्राथमिकता  दी  और

 यदि  तो  उन  रेलवे  लाइनों  के  नाम  क्या  हैं  ?  भ्र  उन्हें  किन  क्षेत्रों  के  लिए  मंजूरी  दी

 गई

 रेल  मंत्री  (att  एल०एन०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया है

 वबिबरण

 वबतमान  नीति  के  वष  1974-75  के  दौरान  वे  ने  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 लिखित  नई  लाइनों  का  wanted  किया  है  :

 (1)  नादिकुडे--वीवीनगर  प्रदेश  में  बड़ी  लाइन )

 (2)  झंझारपुर--लोकहाबाजार  में  मीटर
 ~

 (3)  रोहतक--भिवानी  में  बड़ी

 (4)  परिषद  के  खर्चे  पर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  त्रिपुरा में  :  मीटर

 (5)  उत्तर  प्रदेश  में  रामनगर  श्रौर  काठगोदाम  तक  बडी  लाइन  रेल  संपक  |

 (6)  बिहार  में  सकरी--हसनपुर  |

 (7)  उड़ीसा  में  जाखापुरा--बांसपानी  |
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 निश्

 उपर्यक्त  सूची  की
 प्रथम  तीन  परियोजनाओं  के  निर्माण  का  काम  पहले  से  ही  हो  रहा

 वाकी
 परियोजनाश्रों  के  बारे  में  मंजूरी  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  ral

 श्री  नारायण चन्द  पराशर  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  सात  नई  लाइनें  मंजर की  गई  हैं  परन्तु

 पंजाब  प्रौर  हिमाचल  प्रदेश  के  साथ  बड़ा  अन्याय  किया  गया  है  क्योंकि  इस  प्रदेश  को  कोई  नई  रेलवे  लाइन
 नहीं  दी  गई  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  भी  सिफारिश  की  थी  कि  पवेतीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  को  तरजीह  दी

 जानी  चाहिए  मंत्री  महोदय  ने  भी  aoa  ब  जट  संबंधी  भाषण  में  नांगल  बांध  श्रौर  तलबाड़ा  रेलवे  लाइन  का

 उल्लेख
 किया  था  जिसके  लिए  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  पंजाब  हिमाचल प्रदेश  सरकार  शौर

 सिचाई  तथा  विद्यत  मंत्लालय ने  इस  लाइन के  लिए  सिफारिश  की  है  ।  इससे  उत्तर  पश्चिम  भारत की

 दो  मुख्य  परियोजनाश्रों  अर्थात  भाखड़ा  wie  पोंग  बांध  में  सम्पकं  स्थापित  हो  सकेगा  ।  इस  लाइन

 के  महत्व  को  देखते  eu  श्रौर  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  विस्तत  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 मंत्री  महोदय  श्राश्वासन  देंगे  कि  इस  लाइन  की  मंजरी  देकर  श्रौर  उसका  काय  इसी  वर्ष  श्रारभ  करके

 पव॑तीय  at  पिछड़े  क्षेत्र  के  साथ  न्याय  किया  जाएगा
 ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :  में  अपने  बजट  भाषण  में  दिये  गये  श्राश्वासन  पर  कायम  लगभग

 तेरह  या  चौदह  प्रस्ताव  जिनमें  से  छः  या  सात  पर  कार्यवाही  की  जायेंगी ।  प्रत्येक  व्यक्ति

 की  हिमाचल  प्रदेश  से  सहानभति है  क्योंकि  वहां  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।  वास्तव  में  पर्याप्त

 धन  उपलब्ध  न  होने  की  कठिनाई है  ।  हमने  255  करोड़  रुपये  की  मांग  की  थी  श्रौर  हमें  केवल

 100  करोड़  रुपये  दिये  गये  मैं  पराशर  जी  को  श्राश्वासन  दता  हूं  कि  में  aaa  बजट  प्रस्तत

 करते  समय  इससे  श्रच्छी  स्थिति  का  उल्लेख  कर  |

 श्री  नारायण चन्द  पराशर  :  में  एक  विशेष  ग्राश्वासन  चाहता था  ।  क्या  इस  बात  को  ध्यान  मैं

 रखते  हुए  कि  दो  राज्य  सरकारों  ate  एक  केन्द्रीय  मंत्तालय  ने  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  इस

 लाइन  का  काम  इस  वर्ष  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  इस  प्रस्ताव  से  सम्बन्धित  सर्वेक्षण  पर  भ्रस्तिम  निर्णय  का

 कर  दिया  गया है  प्रौर  यातायात  सबक्षण  भी  पूरा  हो  चका  5  या  10  लाख  स्पय  के  काम  का

 प्रारम्भ  मात्न  हो  सकता  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इससे  संतुष्ट  हो  तो  मुझे  ऐसा
 करने  में

 प्रसन्नता  होगी  1

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  ककोसी  अझर  बिलडी  के  जोकि  राजस्थान  अझर  गजरात  का

 बहुत  ही  पिछड़ा  क्षेत्र  नई  रेल  लाइन  बनाने  का  इस  सूची  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 किया

 गया  है  ॥

 में  वर्तमान क्या  में  पूछ  सकता  हुं  कि  वर्ष  1974-75  में  नई  लाइनों  की  मंजूरी  देने  के
 बारे  में

 नीति क्या  है  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  मेंने  श्रपने  बजट  भाषण  में  नीति  का  उल्लेख  किया था  कि  केवल

 श्राथिक  सक्षमता  के  आ्राधार पर  ही  विचार  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  कोई  क्षेत्र  पिछड़ा  gat  अ्रथवा

 पहाड़ी  है  are  उससे  हानि  होती  तो  भी  रेलवे  उन क्षेत्रों का  विकास  करने  के  लिये  लाइनें

 बिछाने  का  काम  कर  सकता  यही  नीति  wa  भी  है  ।

 SHRI  NARENDRA  SINGH  BISHT :  I  would  like  the  hon’ble  Minister  to  let  us  know
 the  progress  achieved  so  far  in  connection  with  Ramnagar—Kathgodam  link  in  Uttar  Pradesh ?
 It  has  been  stated  in  No.  5  of  the  statement :

 the  rest  of  the  projects,  the  question  of  issuing  sanction  is  under  consi-
 deration
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 I  want  to  know  as  to  how  much  time  it  would  take  and  when  it  is  expected  to  be  imple
 mented.

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  We  are  going  to  take  up  Ramnagar—Kathgodam  line  shortly.

 SHRI  DARBARA  SINGH:  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon’ble  Minister
 that  there  are  two  projects  and  it  is  the  responsibility  of  the  Government  to  provide  a  rail-
 way  line  for  development  of  the  same  as  stated  by  Shri  Parashar.  The  present  position  in
 that  region  is  that  even  missing  links  have  not  been  connected.  Not  an  inch  of  railway  line

 preference  will  be  given  to  this  area  or  not  ?
 has  been  added  to  what  it  was  in  the  British  period.  In  view  of  this,  I  want  to  know  whether

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  Preference  will  be  given  definitely.  I  have  discussed  this  matter
 with  Shri  Parashar  and  also  in  the  Consultative  Committee  and  the  propose  to  arrange  spe-
 cial  allotment  for  Himachal  Pradesh.

 SHRI  M.  MADHUKAR  Bihar  is  a  backward  State  and  I  want  to  know  whether  a
 line  from  Hajipur  to  Raxaul  is  proposed  to  be  constructed  or  not  and  if  not,  the  reason
 therefor  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  There  is  no  such  scheme.

 (Interruptions)

 श्री  नवल  किशोर  क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  रेल  मंत्री  श्रौर  मंत्रालय  से

 कई  बार  nae  किया  है  कि  खनन  श्रौर  परिवहन  प्रयोजनाओं  के  लिये  खनन  क्षेत्रों  में  रेलवे  लाइन

 विछाई  जानी  चाहिये  जिसके  बिना  इन  क्षेत्रों  की  काफी  हानि  हो  रही  है  ae  यदि  तो  इस  बारे

 में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :
 मुझे  ऐसा  कोई  श्रध्यावेदन  नहीं  मिला  है  ।  परततु  में  जानता  हूं  कि

 ००
 बिहार  में  खनन  क्षेत्रों  में  समस्याएं  हैं  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारतीय  रेलवे  के  लोको  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना

 *  327.  श्रो  नवल  किशोर शर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय रेलवे  के  लोको  कमंचारियों  के  लिये  पेंशन  योजना के  बारे में

 निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  garg  श्र  उसके  परिणामस्वरूप  कर्मचा  रियों  को  होने  वाले

 लाभों  की  रूपरेखा  कया  AIX

 उक्त  योजना  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  व्यवस्था  की  तुलना  में  कितनी  म्रघिक  उपयोगी

 होगी  ?-

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  भारतीय  रेलों  पर

 Ly Aq]  रियों  पर  लागू  पेंशन  योजना  में  रेल  कर्मचारियों  की  सभी  कोटियाँ  ar  जाती  हें  जिनमें  लोको

 कमेंच।री  भी  शामिल  हैं  ।

 16-11-1957  को  या  उसके  बाद  नियुक्त  किये  गये  रेल  कमंचारी  पेंशनीय  हैं  ।  इससे  पहले

 नियुक्त  किये  गये  रेल  c Cieee aTiy  भविष्यनिधि  नियमों  द्वारा  शासित  होते  हैं  लेकिन  we  कई  बार
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 13  1974  लिखित  उत्तर

 a

 पेंशन  नियमों  द्वारा  शासित  होने  का  विकल्प  दिया  गया  है  चालू  Wear  विकल्प  23

 192744  6  महीने  तक  के  लिए  हैं

 स्थायी  रेल  Haartzay  को  स्वीकार्य  पेंशनीय  लाभों  की  प्रमुख  बातें  जो  उनके  नौकरी

 सेवानिवृत्ति  होने  या  होने  पर  लाग  होती  संक्षेप  में  निम्नलिखित  हैं  :--

 यदि  कोई  रेल  कमंचारी  10  वर्ष  की  ऑ्रहेता  सेवा  पुरी  करने  से  पहले  नौकरी  छोड़  देता  है  तो

 उसे  पहले  चार  वर्षों  के  लिए  सेवा  की  पूरी  की  गयी  प्रत्येक  छमाही  के  लिए  1/2  महीने  की  परिलब्धियों

 की  दर  से  ak  उसके  बाद  9-1/2  वर्ष  की  ग्रहेता  सेवा  प्रत्येक  छमाही  प्रवर्ध  के  लिए  मासिक

 परिलब्धियों  के
 3/8

 की  दर  से  उपदान  की  एकमुश्त  रकम  मंजूर  की  जाती

 यदि  कोई  रेल  कर्मचारी  10  वर्ष  की  द अहता  सेवा  पुरी  करने  के  बाद  नौकरी  छोड़ता  है  तो

 वह  मासिक  पेंशन  पाने  का  हकदार  है  ।  पेंशन  का  हिसाब  उसकी  सेवा  के  ग्रन्तिम  तीन  वर्षों  में  ली

 गयी  अ्रौसत  परिलब्धियों  के  1/160  की  दर  से  लगाया  जायेगा  लेकिन  यह  सेवा  की  प्रत्येक  छमाही

 अवधि  जिनकी  संख्या  66  से  अधिक  नहीं  के  लिए  प्रतिमास  2500  रुपये  की  सीमा  के  ' Hezt

 होगी  ।  पेंशन  की  अधिकतम  राशि  प्रतिमास  1000  रुपये  तक  सीमित  है  ।  जो  रेल  कर्मचारी

 अशक्तता  पेंशन  पर  सेवा  निवृत्ति  होता  है  तो  उसकी  श्रशकतता  पेंशन  की  राशि  amt  उल्लिखित

 साधारण  दर  से  दी  जाने  वाली  परिवार  पेंशन  की  राशि  से  कम  नहीं  होगी  ।

 प्रत्येक  रेल
 करमें  चाहे  उसकी  seat  सेवा  की  अवधि  कितनी  भी  रही  वह  एकमुश्त

 मुत्यु-एवं-सेवा-निवृत्ति  उपदान  पाने  का  हकदार  है  ।  यह  उपदान  सेवा  निवृत्ति  से  तुरस्त  पहले  की  सेवा
 ~

 की  पूरी  की  गयी  प्रत्येक  छमाही  श्रवधि  में  प्राप्त  परिलब्धियों  के  1/4  भाग  की  दर  से

 होता  लेकिन  शर्त  यह  है  कि  यह  16-1/2  महीनों  की  परिलब्धियों  श्रथवा  30,000  रु०

 से
 श्रघिक

 नहीं  होगा
 ।

 लेकिन  यदि  सेवा  काल  में  ही  उसकी  मृत्यु  हो  जाती है
 तो  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति

 उपदान
 बढी  हुई  दर  से  दिया  जाता  जैसा

 कि
 नीचे  बताया  गया  है  :--

 ee  द  अदद  gS  TS  AS  पायों  दया  PE  PE  सदय  कद  ददा  अयद  दय  काय  दय  या  यय  कय  यय  कया  यय  बडा  कय  लय  नय  रद

 अहंता  सेवा  की  अवधि  मत्य  उपदान

 कलिल AS  SL  एए  EE  TE  ER  टल  निल  eS  पलव A LR  एडिड

 म  वर्ष  से  अधिक  नहीं  2  महीने  की  परिलब्धियां

 एक  वर्ष  से  अधिक  परन्तु  5  वर्ष
 से  कम

 6  महीने  की  परिलब्धियां

 5  ag  शर  उससे  अधिक  सेवा  की  पूरी  की  गयी  प्रत्येक  छमाही

 अवधि  की  परिलब्धियों  का  1/4  भाग

 जो  परिलब्धियों  के  16-1/2  गणा  से  ofan

 आर  12  गुणा  से  कम  न  लेकिन  साथ ही  उसकी

 मात्रा  30,000  tad  से  ्रधिक  न  हो  ।

 epee  eee  ee  TD  SS  SE  ORES  फ  कि  न  सपन  SS  A  पाल  एफए  SY  एश  ANE  eR

 भ्रस्थायी  रेल  कमंचारियों  को  जो  अरधिवषंता  प्राप्त  कर  लेने  पर  श्रथवा  स्थायी  रूप

 से  wey  हो  जाने  पर  अथवा  कर्मचारियों  की  छटनी  कर  दिये  जाने पर  श्रथवा  सेवा  काल
 में  मृत्यु
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 हो  जाने  पर  नौकरी  से  अलग  हो  जाते  निम्नलिखित  दरों  पर  सेवान्त/मृत्यु  उपदान  किया  जाता  है  ———

 Sr  SS  TS  SS  AD  Se  माका

 नौकरी  छोड़ने  के  समय  सेवान्त  उपदान  मुत्य  उपदान

 जितने  वर्ष
 की

 सेवा  पूरी  कर

 ली  हो

 1  महीने  का  वेतन

 वर्ष  से  कम  ।

 3  वर्ष  या  अधिक लेकिन  5  3  वर्षे  की  सेवा  से  अधिक  की  सेवा  महीने  का  वेतन ।

 ag से  कम  ।  के  लिए  gt  किये  गये  हर

 वर्ष  के  लिए  अध  मह्दीने  का

 वेतन  ।

 5  वर्ष  या  श्रधिक  लेकिन  10  पुरे  किये  गये  पहले  3  वर्षों  की  4  महीने  का  वेतन  ॥

 ag से  कम  |  सेवा  के  लिए  एव  महीने  का

 वेतन  श्रौर  तत्पश्चात हर  परे

 वर्ष  की  सेवा  के  लिए  ara

 सहीने  का  वेतन  |

 10  त्रषे  या  झधिक  |  लेकिन  पूरे  as
 की  सेवा  के  लिए  प्रत्येक  पूरे  वर्ष

 की
 सेवा  के  लिए

 एक  महीने  का  लेकिन  एक  महीने  का  लेकिन

 अधिकतम  12,000  रु०  |  ्रधिकतम  12  महीने  का

 वेतन  या  12,000  रु०  में  से

 जो  भी  कम  हो  ।
 वा  1

 रेलों  में  एक  परिवार  पेंशन  योजना  भी  है  जो  पेंशनीय  स्थापनाओं  के  श्रंतर्गत  श्राने  वाले  स्थायी

 और  अस्थायी  दोनों  प्रकार  के  कमेंचारियों  पर  लागू  होती है  इस  योजना  के  सेवाकाल

 में  श्रथवा  सेवा-निवृत्ति  के  पश्चात  भी  रेल  कमंचारी  की  मृत्य  हो  जाने  पर  परिवार  पेंशन  स्वीकार्य

 बशर्तें  कर्मचारी  ने  कम  से  कम
 एक  वर्ष

 की
 सेवा  पूरी  कर

 लो  हो  ।
 परिवार  पेंशन  के  लिए  स्वीकार्य

 इस  प्रकार  है  ——

 re  eee

 रेल  HAA BY ATT की  वेतन  प्रति  माह  परिवार  पेंशन  की  राशि
 ee

 40080aAa  कम  वेतन  का  30  लेकिन  से  कम

 60  रु०  झ्ौर  श्रधिक  से  अ्रधिक  100  to  !

 वेतन  का  15  प्रतिशत  लेकिन  कम  से  कम  100 400  रु०  श्रौर  अधिक  लेकिन  1,200  Go

 से  कम  ।  रु०  ्रौर  ग्रधिक  से  प्रधिक  160  रु०  |

 1200  रु०  म्ौर  इससे  श्रधिक  वेतन  का  12  प्रतिशत  लेकिनਂ कम  से  कम  160

 to
 are  श्रधिक

 से  ग्रधिक  250  रु०  }
 a
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 यदि  किसी
 कर्मचारी  की  न्यूनतम  वर्ष  सेवा

 करने
 के  बाद  मृत्य हो  जाती है  तो

 उसे  बढ़ी

 हुई  दर  से  परिवार पेशन  का  भुगतान  किया  जाता  है  ताकि  वह  लिये  गये  झ्रंतिम  वेतन  के
 50  प्रतिशत

 या  परिवार  पेंशन  के  दूगने  के  इसमें  जो  भी  कम  प्रधिकतम  7  वर्ष  की  श्रवधि  या  यदि  वह

 जीवित  होता  तो  उसकी  65  वर्ष  की  श्राय  होने  इसमें  जो  भी  पहले  हो  के  लिये  दिया  जाता  है  ।

 उसके  बाद  परिवार  पेंशन  केवल  साधारण  दर  से  दी  जाती  है  ।  यह  योजना  Aras f AIT है  प्रौर  इसके

 द्वारा  शासित  प्रत्येक  कर्मचारी  को  यदि  उसे  भरन ज्ञय  हो  तो  झपने  उपदान  का  एक  ८. हैं] ह  छोड़ना  अपेक्षित

 जो  दो  मास  की  परिलब्धियों  के  बराबर  लेकिन  श्रधिकतम  5000  रुपये  तक  होगा  ।

 रेलों  पर  पेंशन  रेल  मजदूरों  से  तथा  उनकी  श्रोर  से  प्राप्त  जिनकी  चर्चा

 संसद  में  भी  हुई  के  फलस्वरूप  तथा  सामाजिक  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  लागू  की  गयी  थी  |

 एक  तरफ  पेंशन  योजना  श्रौर  दूसरी  तरफ  श्रंशदायी  भविष्य  निधि  योजना के  अतगत

 प्राप्त  लाभों  की  सही-सही  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  सेवा-निवत्ति  लाभों  की  ये  दो  भिन्न-भिक्ष

 योजनाएं  हैं  जिनके  भ्रपने-श्रपने  लाभ  और  हानियां  हैं  ।

 गत  दो  वर्षों  पेरुंगुजी  हात्ट  से  लाभ

 कें  331.  श्री  रामचन्द्रन  कंडलापत्ली

 श्री  बयालार  रवि
 a  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 गत  वर्ष  रेलवे  को  पेरुंगूजी  हाल्ट  से  कितनी  ary  हुई  इससे  पहले  दो  वर्षों

 की  श्राय  की  तुलना  में  यह  श्राय  कम  है  झ्थवा  अधिक

 (@)  क्या  इस  हाल्ट  की  वर्तमान  wa  को  देखते  हुए  इसे  फलेग  स्टेशन  में  बदलने  का

 झौचित्य  alk

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुहम्मद  शफी
 :

 से  पिछले  तीन

 वर्षों  में  पेरूंगजी  हाल्ट  स्टेशन से  होने  वाली  areal  इस  प्रकार  है  ——

 1971-72  28,825  रुपए  |

 1972-73  43,460  रुपए  |

 1973-74  od  38,544  रुपए  |

 इस  हाल्ट  स्टेशन  को  स्टेशन  में  बदलने  के  बारे  में  विचार  fear  जा  सकता  >
 ठे

 ama  उसकी  कुल  वार्षिक  म्रामदनी  लगभग  62,000  रुपये  हो  जाये  ।  इसके  इस

 फलैग  स्टेशन  पर  बुनियादी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  लिए  दो  लाख  रुपए  की  श्रावश्यकता

 होगी ।

 उपर्युक्त  से  प्रतीत  होता  है
 कि

 यदि  पेरुंगुजी  हाल्ट  स्टेशन  को  फलैंग  स्टेशन  में  बदल  दिया

 गया  तो  रेल  प्रशासन  पर  दो  लाख  रुपये  (aaTadt )  ak  लगभग  14  हजार  रुपए  वार्षिक

 (aTact )  )  खर्चे  का  बोझ  बढ़  जायेगा  ।

 उपर्युक्त  स्थिति
 को

 देखते  हुए  फिलहाल  इस  gree  स्टेशन  को  स्टेशन  में  बदलना

 व्यावहारिक  नहीं
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 अल

 गत  हुड़ताल  के  पश्चात  रेल  कर्मचारियों  को  राशन  को  सप्लाई

 *  332.  श्री  एम०  एस०  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या गत

 रेल  हड़ताल  के  पश्चात  रेल  कमंचारियों  को  राशन  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कोई  कार्यवाही की  गई

 रेल  मंत्री  एल०  एन०  :  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  के  साथ  विचार-विमशं

 के  दौरान  इस  बात  पर  सहमति  हो  गयी  थी  fe  उन  सभी  रेलवे  बस्तियों  में  श्रनाज  की  सस्ती

 दुकानें  उपलब्ध  की  जायेंगी जहां  तीन  सौ  से  श्रधिक  रेल  कमंचारी  रहते  इस  प्राशय  के

 श्रावश्यक  अ्नदेश कि  क्षेत्रीय  रेलों  को  भेजे  जा  चुके  र  इसके  रेल  मन्त्री  ने  राज्य

 कारों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  भी  लिखा  है  कि  सस्ते  गल्ले  की  सभी  दुकानों  को  श्रनाज  की

 नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जाए

 ACTION  AGAINST  RAILWAY  TICKET  CHECKING  STAFF  DURING  STRIKE

 *333.  SHRI  SHANKAR  DAYAL  SINGH  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  Railway  Ticket  Checking  staff  against  whom  action  was  taken  by
 Government  during  the  last  Railway  Strike  indicating  the  nature  of  action  taken;  and

 (b)  the  Zone-wise  number  of  Railway  T.Ts  and  T.Cs  in  the  whole  of  the  country  who
 were  suspended  and  removed  from  service  and  were  allowed  to  resume  their  duties  again  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI)  :  (a)  &  (b)  Separate  figures  in  respect  of  Ticket  Checking  Staff  against
 whom  action  was  taken  in  the  context  of  the  last  Railway  Strike  are  not  readily  availble.
 However  figures  (Zone-wise)  regarding  Ticket  Checking  Staff  who  were  removed/dismissed
 or  suspended  and  later  on  taken  back  on  duty  are  given  below:

 ————

 Railways  Suspended  Dismissed/Re-  Total  No,  of  Ticket

 moved  from  Checking  staff
 service  who  have  been

 taken  back  to
 duty

 ्

 Central  12  11

 Eastern  109  111  73

 Northern  14  18  16

 North  Eastern

 52  52  35 Northeast  Frontier

 Southern  Nil

 South  Central

 South  Eastern  Nil

 Western  23  29  52  37

 ee  nn  ae  एग
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 लिखित  उत्तर 13  1974

 रेलवे  até  कौ  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण

 *  334.  श्रीमती  रोजा  faataz  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (  क्या  सरकार  जोनल  रेलवे  के  कार्यकरण  को  प्रभावी  बनाने  की  दष्टि  से  रेलवे

 बोडे की  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  इस  दिशा  में  क्या  कायेवाही  की

 गई

 रेल  मंत्री  एल०  एन०  और  सरकार  ने  इस  मामले  पर

 विचार  किया  है  तथा  क्षेत्रीय  रेलों  को  र  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में

 कार्रवाई  की  यह  कार्रवाई  स्थापनाਂ  श्रौर  त्र्न्य  मामलों  में  महाप्रबन्धकों

 को  ait  अधिक  ्रधिकार  देने  के  रूप  में

 निर्धन  व्यक्तियों  को  fates  काननी  सहायता  देने  के  बा बारे  में  विधि  सचिवों

 को  बठक

 के  335.  श्री  पी०  गंगादेव  ।)

 \  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मन्त्री  यह
 श्री  श्रीकिशन  मोदी  J

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्धन  व्यक्तियों  को  fa :eh  काननी  सहायता  देने  की  व्यावहायंता  पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  विधि  सचिवों  की  बैठक  20

 1974  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  श्रौर

 यदि  तो  विचार-विमशे  के  क्या  परिणाम  निकले ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  आर०  तथा

 केन्द्रीय  र  राज्य  सरकारों  के  विधि  सचिवों  का  एक  सम्मेलन  20  1974  को  fam

 नई  दिल्‍ली  में  ear  था  ।  यह  सम्मेलन  उन  उपायों झर  साधनों का  पता  लगाने

 के  सम्बन्ध  में  gar  था  जिनसे  राज्य  सरकारों  wet  केन्द्रीय  सरकार  के  विधि  विभागों  के  पदों

 पर  नियुक्ति  के  लिए  ऐसे  कार्मिकों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  की  जा  जो  प्रारूपण में

 प्रशिक्षित  हम  काननी  सहायता  पर  विशेषज्ञ  समिति  जिसके  अध्यक्ष  न्यायाधीश

 अआर०  कृष्ण  रिपोर्टे  राज्य  सरकारों  को  पहले  ही  भेज  चके  हैं  श्रौर  हमने  इस  श्रवसर

 पर  एकब्रित  विधि  सचिवों  से  शभ्रनरोध  किया  था  कि  वे  रिपोर्ट  को  शीघ्र  कार्यान्वित  किए  जाने

 में  हमारे  साथ  सहयोग  करने  के  लिए  श्रपनी  अ्रपनी  सरकारों  से  इस  रिपोर्ट  पर  झ्रपने  विचार

 भ्र  सुझाव  यथासंभव  शीघ्र  भेजने  के  लिए  कहें  इस  सम्बन्ध  में  अपने  प्रभाव  का  उपयोग

 कर

 वफादार  रेल  कमंचारियों  के  बच्चों  के  लिए  ततीय  श्रेणी  के  पदों

 का  आरक्षण

 ¥336.  श्री  सरजू  पांडे  क्या रेल  मन्त्री  प्पा यन्  बताने  की की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  मन्त्रालय  ने  ऐ  से  smart  naarfeal  के  बच्चों  के  लिए  तृतीय  श्रेणी
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 ए  See

 के  20  प्रतिशत  पद  श्रारक्षित  करने  के  ata
 विफल  करने लि  मगुरा

 में  सरकार  की  सहायता  की  श्रौर

 यदि  तो  इन  wae )  का  किस  हद  तक  पालन  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  अनुग्रह  के  श्राधार

 पर  नियुक्ति  की  व्यवस्था  भारतीय  रेलों  में  पहले  से  ही  मौजूद  है  |

 रेल  मन्त्री  द्वारा  संसद  में
 की

 गयी  घोषणा  के  WATT  कि  वफादार  कर्मचारियों  की
 सेवाद्ों  को  मान्यता  दी  यह  विनिश्चय  किया  गया  था  कि  aor  की  कोटि  में

 अनुग्रह  के  श्राधार  पर  रोजगार  की  सम्भावनाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  रेल-कर्मचारियों  की  इन

 कोटियों
 को

 भी  शामिल
 कर

 लिया  जाये
 ।

 इस  की  हिदायतें  1974 में  जारी

 की
 गयी  थीं

 कि
 जिनमें  यह  कहा  गया  था  कि  उस  कोटि  में  भर्ती  प्रारम्भिक  भर्ती  के  ग्रेडों  में

 खाली
 जगहों  के

 20  प्रतिशत
 तक  की

 HTT
 ये  हिदायतें हाल  में  हुई  रेल  हड़ताल से  काफी

 पहले  जारी  की  गयी  इसलिए  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  इसका  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 इन  हिदायतों  को  कार्यान्वित  करने  सम्बध  में  हुई  प्रगति  की  सूचना  at

 विभिन्न  रेल  प्रशासनों  से  मिली  नहीं

 amt  न  मिलने  के  कारण  गुजरात  में  पड़ा  हुआ  नमक

 *337.  श्रीਂ  डी०  पी०  जदेजा

 श्री  वेकारिया  pom
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 :

 (3)  क्या  रेल  वैगन  न  मिलने  के  कारण  गजरात  के  विभिन्न  प्लेटफार्मो  पर  हजारों  टत  नमक  पड़ा

 हुमा  wie

 यदि  तो  प्लेटफार्मो  पर  पड़े  नमक  के  स्टाक  की  ढुलाई  के  लिये  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर

 पर्याप्त  संख्या  में  वैगन  देने  के  लिये  सरकार  कपा  ब्अर्यवाही  कर  रही  है  ?

 रेल
 मंत्रालय  में  rks fa  मुहम्मद  शफी  :  और  कुछ  स्टेशनों  पर

 षकों
 की  सुविधा  के

 लिये  रेलवे  परिसर  में  पट्टे  पर  प्लाट  दिये  जाते हैं  जहां वे  श्रपना  माल  रखते हूँ  ताकि

 जब  कभी  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  हो  उनका  लदान  किया  जा  सके  |  जहां  तक  ञन्य  स्टेशनों  का  सम्बन्ध

 लदान  के  लिए  माल  डिब्बों  का  आ्रावंटन  हो  जाने  के  बाद  ही  परेषण  स्टेशन  पर  लाये  जा  सकते  हैं  |

 TATA  राज्य  में  लगभग  18  स्टेशन  एसे  हैं  जहां  नमक  के  चट्टे  लगाने  के  लिए  प्लाट  पट्टे
 पर

 दिये  गय  हूं  ।  ये  नमक  के  लदान  वाले  प्रमुख  स्टेशन  हैँ  ।  इन  स्टेशनों  पर
 व्यापा  रियों  को  च्

 पर  दिये  गये  प्लाटों  में  लगभग  89,000  मीटरिक  ca  नमक  के  चट्टे  लगे

 नमक  की  ढुलाई  प्राथमिकता  को  विभिन्न  कोटियों  ate  के  क अन्तगत

 की  जाती  है  ।  विभिन्न  कर्मचारी  श्रान्दोलनों  त्नौर  नागरिक  उपद्रवों  के  कारण  विशेष  रूप  से  गजरात  राज्य

 श्रनिश्चितता  की  स्थितियों  के  बावजूद  नमक  का  जो  उच्चतर  प्राथमिकता  के  श्रधीन  किया

 जाता  सन्तोषजनक  है
 ।

 रेलों  की  इस  वचनबद्धता  के  श्रनुरूप  कि  उच्चतर  प्राथमिकता  के  सामान  वाले

 माल-डिब्बों  को  श्रग्रता  दी  पर्याप्त  नमक  का  यातायात  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये

 जा  रहे  हैं
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 शक

 )
 Se

 >
 निर्वाचनों  में  सरकारी  तंत्र  के  दुरुपयोग  को  कानून के

 माध्यम  स

 रोकने  का  प्रस्ताव

 *  338.  श्री  बीरेन्द्र सिह  राव  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करग  कि

 क्या  निर्वाचनों  में  सरकारी  तंत्र  के  दुरुपयोग  की  रोकथाम  के  लिये  निर्वाचन  श्रायोग  द्वारा

 तैयार  की  गई  अ्ादश  ग्राचार  संहिता  में  निर्धारित  नियमों  के  कानूनी  मान्यता  देने  का  विचार  है  ;  श्रौर

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 sara  और  कम्पनी  कार्य  संत्री  एच०  आर०  गोखले  झाचार और

 संहिता  मार्गदर्शक  सिद्धांतों  का  संग्रह  जिसका  अ्राशय  निर्वाचनों  में  राजनीतिक  दलों  जिनके

 अ्रन्तगंत  शासक  दल  त्रौर  ग्रम्यर्थी  भी  कुछ  ग्रादर्शों  का  पालन  सुनिश्चित  करना  है  ।  संहिता  का  दृढ़ता

 से  पालन  श्रन्ततोगत्वा  दलों  के  बीच  सहमति  पर  निभंर  करेगा  ।  इसे  कोई  विधिक  मंजूरी  देने  का

 विचार  नहीं  है  ।

 SCHEME  OF  BIHAR  GOVERNMENT  FOR  SETTING  UP  OF  A  PETRO  CHEMICAL  FACTORY
 NEAR  BARAUNI

 339.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of  Bihar  have  sent  to  him  any  scheme  for  setting  up  of  a
 petro-chemicals  factory  near  Barauni;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto ?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM  AND  CHEMICALS  (SHRI  D.  K.  BOROOAH) :
 (a)  to  (८)  The  Government  of  Bihar  have  reiterated  their  earlie1  proposal  regarding  establish-
 ment  of  Petro-chemical  complex  at  Barauni.  The  scheme  of  th  Government  of  Bihar  on
 the  basis  of  feasibility  report.  prepared  by  M/s.  Engineers  India  Limited  envisages  the  setting
 up  of  the  following  chemical  units:

 (i)  Xylene

 (ii)  Pure-Terephthalic  Acid

 (iii)  Detergent  Alkylate
 (iv)  Polyester  Fibre,  and

 (v)  Phthalic  Anhydride.

 The  Government  of  India  have  constituted  a  Study  Team  to  e  the  possibilities  of
 production  of  Aromatics  and  to  suggest  suitable  location  for  these  ilities,  However,  no
 Major  petrochemical  Complex is  presently  proposed  to  be  undertaken in  Fifth  Plan  period

 अशोधित  तेल  तथा  पेटोलियम  उत्पादों  का  आयात

 *  340.  श्री  वसंत  साठे

 श्री  घासनकर  \
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कच्चे  तेल  तथा  तेल  उत्पादों  के  श्रायात  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 बचाई  गई  है  ;  श्र

 पश्चिमी  सहायता  संघ  एंड  द्वारा  झाश्वासित-सहायता  की  राशि

 उपरोक्त व वस्तुग्रों  के  झ  cyrrsy  दे गना  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  का  श्रतिरिक्त  नियतन  किया

 गया है  ?
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 aa

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकान्त  बरुआ )
 :  1973  से  तथा  उसके  बाद

 जनवरी  1974
 से  कच्चे  तेल  के  म्यों  म  श्र

 तीव्र  वृद्धि हो  जाने के  कारण  देश  म  पेट्रोलियम  पदार्थों

 की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कच्चे  तेल  के  ्रायातित  मुल्यों  की  विदेशी  मुद्रा  लागत  में  बहुत  ज्यादा

 वृद्धि  हो  गई  है  ।  जबकि  तेल  उत्पादों  के  उपभोग  में  कटौती  करने  के  लिये  यथा  संभव  श्रनेक  कदम  उठाये

 गए  हैं  ।  झ्ावश्यक  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  कच्चे  तेल  तथा  उसके  उत्पादों  की  देशीय  उपलब्धता  को

 झायात  द्वारा  सुदढ़  बनाया  जा  रहा  है  ।

 वर्ष  1975-74 में  14.07  मिलियन  मीटरी  टन  कच्चे  तेल  तथा  3.  61  मिलियन  मीटरी  टन

 उत्पादों  के  श्रायात  के  लिए  कुल  571  25  करोड़  रूपये  की  विदेशी  मुद्रा  के  उपयोग  किए  जाने  की  तुलना

 में  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  में  कच्चे  तेल  तथा  उसके  उत्पादों  के  लिए  लगभग  13  मिलियन  मीटरी  टन  कच्चे

 तेल  तथा  लगभग  3  मिलियन  मीटरी  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  अरयात  हेतु  1120  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  का  ग्रावंटन  किया  गया  है  |

 कन्सोर्टियम  से  तेल  ware  हेतु  सहायता  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 एसे  तेल  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  जिनमें  तेल  का  उत्पादन  घट  रहा  है

 *  342.  श्री  आर०  एत०  बर्मन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  अशोधित  तेल  के  बढ़ते  हुये  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  उन  देल  क्षेत्नों  में

 खोज-कार्य  आरम्भ  करने  का  निर्णय  किया  है  जहां  तेल  का  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  अथवा  घट  रहा  है

 श्र  जहां  उक्त  कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  इन  क्षेत्नों  में  तेल  का  उत्पादन  लाभप्रद  नहीं  समझा

 ;

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हूं  जहां  उक्त  कार्य  प्रारम्भ  fay  जाने
 की

 वना  है  ;  श्रौर

 खोज  कार्य  कब  तक  किया  जायेगा  श्रौर  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  श्रशोधित  तेल

 प्राप्त  होने  का  अ्रनूमान है  ?

 पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री
 देवकान्त

 :
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  प्रायो  तथा

 aaa  इण्डिया  लिमिटेड  के  पास  रियायती  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गत  कोई  ए  से  क्षेत्र  नहीं  है  ।  असम  श्रायल  कम्पनी

 डिग्बोई  में  छोटे  तेल  क्षेत्नों  से  at  भी  तेल  का  उत्पादन  करती  है  ।  तथापि  डिग्बोई  क्षेत्र  का

 उत्पादन  प्रतिवर्ष  कम  हो  रहा  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 GUIDELINES  FOR  FOREIGN  COLLABORATION  IN  PETROCHEMICALS

 *343.  SHRI  M.  G.  DAGA:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMICALS  be
 pleased  to  state:

 a)  whether  any  suitable  guidelines  have  been  formulated  for  foreign  collaboration  in  the
 field  of  Petrochemicals;

 (b)  if  so,  the  points  on  which  particular  attention  has  been  given  while  formulating  such
 guidelines;  and

 (c)  the  cases  of  foreign  collaboration  in  regard  to  which  final  decision  has  been  taken
 during  the  year  1973  and  1974  and  the  cases  which  are  yet  to  be  decided  ?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM  AND  CHEMICALS  (SHRI  D.  BAROOAH):  (a)

 such  have  been  formulated.
 and  (b)  No  separate  guidelines  for  foreign  collaboration-in  respect  of  petrochemicals  as.
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 (८)  The  total  number  of  foreign  technical/financial  collaboration  cases  appr  d  by
 the  Govt.  in  1973  and  1974  (Jan/June)  were  265  and  226  respectively.  Out  o oy  these,
 the  foreign  collaboration  cases  pertaining  to  petrochemicals  in  1973  and  1974  (Jan/June
 were  6  and  7  respectively.  14  proposals  for  foreign  collaboration  for  various  petro-
 Chemica]  items  are  under  consideration.

 aq  1973-74  तथा  1974-75  के  दौरान  एकाधिकार  निबन्धात्मक

 व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  को  भेजे  गए  विदेशों  कस्पनियों  के  मामले

 344.  श्री  नवल  किशोर  fag:  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  वि

 सरकार  द्वारा  वर्ष  .1973-74  में  तथा  वर्ष  1974-75  में  31  तक  विदेशी

 कम्पनियों  के  कितने  मामले  एकाधिकार  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  को  भेज  गय  तथा  इन

 कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  ;  सि त्रौर

 क्या  किसी  ने  न्यायालय  से  रोकादेश  प्राप्त  किये  है
 ?

 ara  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०आर०  गोखले  तथा  कोकाकोला

 एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  के  विषय  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  ्रायोग  के

 कार  एवं  CCOCCHEA  व्यापार  प्रथा  की  धारा  31  के  अन्तगत  एक  निर्देश  के  कम्पनी

 1956  की  धारा  591  में  यथा  परिभाषित  feat  विदेशी  कम्पनी  का  त्रौर  कोई

 1  1973 से  31  1974  तक  की  अवधि  के  को  निर्देशित  नहीं  fear

 गया  था  ।  कडबरां  फ्राई  )  प्राइवेट  लिमिटेड  तथा  दि  कालगट-पामोलिव  )

 प्राइवेट  लि०  नामक  दो  विदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  के  एकाधिकार  एवं

 faaTer<y  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  31  के  अन्तगंत  ग्रायोग  को  निर्देशित  किये  गये  थे

 इन  तीन  विषयों  की  एकाधिकार  एवं  fra erqtaray  व्यापार  प्रथा  श्रायोग  के  समक्ष  कार्यवा

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  226  के  अ्रन्तगत  प्रस्तुत  की  गई  व्यावहारिक  लिखित  याचिका  दिल्‍ली  उच्च

 यायालय  द्वारा रोक  दी  गई  थी  ।  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  इन  विषयों  की  सुनवाई  के  लिये  इसी  मास

 की  विभिन्न  तारीख  निर्धारित  की  गई  थीं  ।

 निम्नांकित  चार  जिनम  प्रदत्त  साम्य  पंजी  का  50  प्रतिशत  या  इससे  प्रत्यक्ष

 अ्रथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  विदेशी  उनकी  शाखाश्रों  अथवा  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  या  विदेशी

 नागरिकों  अथवा  अ्रन्येत्रवासी  भारतीयों  द्वारा  धारित  के विषय  एकाधिकार  एवं  fraqaattTa  व्यापार

 प्रधा  1969 के  श्रध्याय  3  के  अ्न्तगत  प्राय  को  निर्देशित  किये  गये  यथा

 (1)  फिलिप्स  इन्डिया  लिमिटेड--दो  विषय

 (2)  म०  Fo  स्टोन  एन्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 (3)  qo  लकास  टठी०  ato  एस०  लिमिटेड  लकास  इन्डियन  afaa  लि०  तथा

 लुकास  इलेक्टिकल  टेक्टर  सरविस  foo  का  म०  लकास  zt  ०वी०एस०  के  साथ

 ।

 Ho  गेब्रीयल  इन्डिया  लिमिटड  | (4)

 रेल  नेताओं  को  गिरफ्तारी  के  परिणामस्वरूप  राष्ट्रीय  अयंब्यवस्था  को  हुई  हानि

 2294.  श्री  मधु  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  बात  का  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  बातचीत  के  दौरान  रेल
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 ाा

 नेताओं  की  गिरफ्तारी  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  माल  garg  20  दिन  तक
 बद,रहने

 से  राष्ट्रीय

 व्यवस्था  को  कितनी  हानि  हुई  ;

 यदि  तो  प्रत्यक्ष  श्रौर  ale  रूप  से  कितनी-कितनी  हानि  हुई  ;  त्रौर

 इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  और  हाल की  रेल  हड़ताल

 द्वारा  we  व्यवस्था  को  कितनी  हानि  हुई है  इसका  निर्धारण  करना  संभव  नहीं  है  ।  स्रनमान  है

 कि  रेलों  को  लगभग  60  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।

 हड़ताल  द्वारा  उत्पन्न  गतिरोध  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  यातायात  के  जमाव  को  दूर

 रेल  सेवाश्रों  के  सामान्य  संचलन  को  सुनिश्चित  करने  तथा  सभी  स्तरों  पर  उत्पादकता  में  सुधार  के

 लिये  जोरदार  अभियान  चलाये  गये  ।  बचट-खचें  को  घटाने  के  लिखे  मितव्ययिता  भी  प्रारम्भ

 किये  गये  हैं  ।

 | ह बम्बई  हाईਂ  में  नए  कुओं  की  खुदाई

 2295.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 ह

 श्री  अनादि  चरण  दास
 L

 :
 क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  कुष्ण  चन्द्र  हाल्दर  |
 |

 श्री  सी०  Bo  जाफर  शरीफ  J

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974  में  ‘ares  हाई  में  नये  स्थानों  पर  खुदाई  शुरू  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  दो  नये  कुएं  खोदे  गये  थे  ;

 इन  कुद्मों  की  खुदाई  कब  पूरी  होने  की  संभावना  है  ;  और

 (4)  क्या  स्थायी  ड्रिलिंग  कम-प्रोडक्शन  लगा  कर  उत्पादन  सुविधाएं  ary  करने

 के  बारे  में  ग्रत्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  हैं  ?

 पैट्रोलियम
 और

 रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज
 :

 जी  नही ं।

 और  प्रशन
 नहीं  उठता

 ।

 (4)  बम्बई  हाई  मे  तेल  के
 भंडार  की  वाणिज्यिक  संभाव्यता  का  पता  लगने  के  बाद  ही

 उत्पादन  सुविधाओं  के  स्थापित  किये  जाने  के  बारे  में  निर्णय  लिय  जाने  की  संभावना  है  ।

 केरल  में  रेल  सुविधाएं

 2296.  श्रीमती  भागंबी  ततकप्पन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 \ (a  )  बया  रेल  सुविधाग्रों  के  मामले  में  केरल  सब  से  afar  पिछड़ा  gar  राज्य  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उस  राज्य  में
 रेल  सुविधातं  में  सुधार  करने हेतु

 सरकार  क्या  कार्यवाही

 करने  पर  विचार कर  रही  है  ?

 रेल
 मन्त्रालय

 में
 उपमन्त्री  मोहम्मद शफी  कुरेशी  )  :  जी  नहीं  ।

 केरल  राज्य  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  निर्माणाधीन/विचाराधीन  हैं
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 ह्य  1896  (Bre )  लिखित  उत्तर
 el

 (i)  एरणाकुलम से  तिरुअनन्तपुरम  तक  221  feo  alo  की दूरी  13.60  करोड़

 रुपए  की  लागत  से  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  जारी है

 art  wan  है  कि  यह  काम  1976  तक  पुरा  हो  जाएगा ।

 (ii)  नागरकोइल  के  रास्ते  तिरुअनन्तपुरम  से  fastaafa aH तक  एक  बड़ी  लाइन  के  निर्माण

 का  काम  जारी  है  जिसकी  झनमानित  लागत  14.  53  करोड़  रुपए  होगी  झ्ौर

 इसके  एक  शाखा  लाइन  कन्याकुमारी  तक  बनायी  जाएगी  जिसका  कुछ

 भाग  केरल  राज्य  में  भी  पड़ता

 (iii)  श्रलेप्पी  होकर  कायमकुलम  से  एरणाकुलम  तक  बड़ी  लाइन  रेल  बनाने  के

 लिए  1970  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था ।  प्रस्तावित  बड़ी  लाइन  कीं  लम्बाई

 97.0  कि०  मी०  होगी  त्र  उसकी  अझ्रनमनित  लागत  10  करोड़  रुपए  होगी

 foes  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बनायी  जाने  वाली

 प्रस्तावित  नई  लाइनों  में  यह  लाइन  भी  शामिल  कर  गई है  and कि

 योजना  श्रायोग  इस  प्रयोजन  के  लिए  अतिरिक्त  धन  श्रावंटित  कर  दे  ।

 गुरुवयूर  के  रास्ते  कुत्तिपुरम  से  गुरुवायूरु  तक  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  के
 लिए  हाल

 ही
 में  एक  प्रारम्भिक  इंजीनिरयाँरंग  श्रौर  यातायात  सर्वेक्षण  की  मंजूरी

 दी  गई  है  जिस  पर  86,421

 रुपए  की  लागत  श्राएगी

 मं  राशन  काड़ों  पर  साबन  का  वितरण

 2297,  art  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  पैट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 करंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  राजधानी में में  साबुन  का  वितरण  कार्डों  पर  करने

 का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या हैं
 अर  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पेट्रोलियम ओर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 ट्वाम्बे  उवरक  सन्यन्त्र  के  लिए  विश्व  बक  से  ऋण

 2298.  श्री  पो०  गंगादेव
 :  कया  पैट्रोलियम  और  रसाथन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  डी०  हो  बेसाई /

 करेंगे  कि

 क्या  ara  झ् वरक  संयंत्र  के  विस्तार  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  fava

 बेक  से  ऋण  लेने  संबंधी  बातचीत  पुरी  हो  गई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ara  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  खां  भौर

 हाल  हीं  में  इन्टरनेशनल  एसोसियेशन  के  साथ  50  मिलियन  डालर  के  ऋंण  के

 =
 लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  फ्रिए  गए  ्  ।  इसमें  से  33  मिलियन  डालर  की  धनराशि  को
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 न

 ट्राम्बे  विस्तार  11/,  जिसको  44  करोड़  रुपए  की  पूंजीगत  लागत  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 के  लिए  उपयोग  किया  जाएगा

 कोयला  ले  जाने  वाली  विशेष  माल  गाड़ी  का  जमालपुर  के  निकट  पटरी  से  उतर  जाना

 2299.  श्री  लाला  भाटिया  :  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  FUT  करेंगे कि

 (*)  क्या  कोयला  ले  जाने  वाली  एक  विशेष  माल  गाड़ी  मंगेर  में  जमाल५पर  रेलवे

 रेलवे  स्टेशन के  निकट  14  1974  को  पटरी  से  उतर  गई  थी

 यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या  कारण  थे  vite

 क्या  इस  संबंध
 में

 कोई  गिरफ्तारी  की  गई

 रेल  मन्त्रालय में  Lol IqAra |  सोहम्मद शफी  कुरेशी  )  लेकिन  12-5-19

 को  रतनपुर  स्टेशन  जो  जमालपुर  स्टेशन के  निकट  श्रप  दिशा  से  आने  वाली  कोयले

 ग  विशेष  मालगाड़ी  पटरों  से  उतर  गई  थी  ।

 ~
 ate  रतनपुर  मं  यह  दृूघेटना  बदमाशों  द्वारा  रेल-पथ  के  सार  छंड़-छाड़

 करने
 के

 कारण  हुई  थी  ।  इस  संबंध  में
 जमालपुर  के  दो  खलासी  शिरफ्तार  विए  गए

 a  ह

 रेल  कर्मचारियों  को  भावश्यक  agar  की  सप्लाई

 2300.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेल  कर्मचारियों  को  प्रावश्यक  वस्तुएं  रियायती  दर  पर  सप्लाई  किये  जाने  सम्बन्धी  थोजना  कब

 नागू  को  जायेगी ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  मोहम्मद  wet  :  wr  तथा  aa  अनिवायं

 की  सप्लाई  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  मात्रा  ate  दर  पर  करने  के  लिए  रेल

 कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  अ्रथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  प्राधिकृत  fatal  के

 माध्यम  से  उचित  मूल्य  की  श्रौर  श्रधिक  दूकानें  खोलने  की  सुविधाएं  के  लिए  भ्रनदेश जारी

 कर  दिए  गए  डन  वस्तुग्नों  को  रियायती  दर  पर  सप्लाई  करने  का  कोई  विचार

 नहीं

 DANGER  OF  EROSION  TO  PIPLINES  OF  BARAUNI  OIL  REFINERY  DUE  TO  FLOODS  IN  GANGA

 2301.  SHRI  G.  P.  YADAV:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMICAIS
 he  pleased  to  state :

 (a)  whether  heavy  floods  |  in  the  Ganga  river  have  caused  great  danger  of  erosion  to  the
 pipelines  of  Barauni  oil  refinery;  and

 (b)  if  so,  the  efforts  being  made  by  Government  to  protect  this  pipeline  from  erosion  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM  &  CHEMICALS
 (SHRI  SHAH  NAWAZ  KHAN) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise
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 19  MANS  1974
 लिखित  उत्तर

 ee  पिए  ाा

 तथा  अधिक  घनत्व  की  पौलिधीलीन  के  निर्माता

 2302.
 श्रो  कुलकर्गों  :  क्या

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कम  घनत्व  तथा  अधिक  घनत्व  वाली  पौलिथीलीन  प्लास्टिक  की  वस्तुएं  बनाने

 के  काम  झाने  वाले  कच्चे  माल  के  निर्माताझ्ों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने  वर्ष  1972  तथा

 1973  में  पौलिथीलीन  का  कितनी  मात्ना  में  निर्माण

 अनेकों  श्रौद्योगिक  उपभोक्ताओं  के  बीच  इन  उत्पादों  के  वितरण तथा  मूल्य  के

 वारे  में  सरकार  क्या  नियंत्रण  रखती  ak

 लघु  उद्योगों  के  हितों  के  कमी  को  दूर  करने  तथा  बाजार  में  अधिक  मूल्यों

 तथा  काला  बाजारी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए

 पट्रोलियम
 और

 रसायन  मन्त्रालय  मं  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  ब्यौरे

 नीचे  दिए  गए  हैं  oomeeney

 ener  Same  epee  mare  en  cai  EE  aE  ee  EE  EA  SED  SD  i  ाा  ाल

 फम का  नाम  निर्माणत  उत्पादन
 मीट्रिक  टनों

 ि

 1972  1973

 SY  a  ES  Sy  I  eh  OS  EE  LN  ER  SS  NS  CRA  ND  Se

 मैसर्स  यूनियन  कारबाइड  इण्डिया  लि  ०,  बम्बई
 + बम्बई  एल  os  ०पी०ई०  15346  15009

 एल्कली  एण्ड  कैमिकल  कारपोरेशन  श्राफ

 इण्डिया  कलकत्ता  12595  13115

 aaa  पोलिनोलेफिन्स  लि  ०  ,  बम्बई  एच०एच  ०डी  off  ०
 19098  23001

 as  a  Se AR  rt  ha  sian  भामा  दल निदानों  CA  Rs  लि  मिर  दान  —

 ्य  रेसिन पर  कोई न्यून  एवं  उच्च  घनत्व  वाली  पोलिथीलीन  सहित  धर्मों

 मलय  एवं  वितरण  नियंत्रण  नहीं

 देशीय  उत्पादन  वद्धि  करने  तथा  यथा  सम्भव  धर्मोप्लास्टिक  रंसिन  का  श्रायात

 करने  के  लिए  WITS  कदम  उठाए  जा  रहे

 ईंधन  चालित  कारखानों  द्वारा  बनाये  गए  उदंरकों  के  मलय  सम्बन्धी  समिति

 2303.  शी  मश्तियार  tag  सलिक

 श्री  ata  fag  राव  ॥

 क्या  पैट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  वताने की

 कपा  करेंगे कि

 क्या  उन  कारखानों  की  तुलना  में  जो  मशीनें  चलाने  के  लिए  नेफथा ष्  प्रयोग  करते

 हैं  ईंधन  चालित  कारखानों
 की

 ऊंची  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  द्वारा

 बनाए
 जाते  वले  उर्वरकों  यो

 लिए
 एक

 म्ल्य ६५
 फारमूता  सिधोरित  करने  हैत  सरकार ने  हाल  ही  में  कोई  समिति  बनाई
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 प  वि  ज  अ  rt oe hh

 यदि  तो  समिति
 के  सदस्य  कौन-कौन  श्रौर

 समिति  के  निर्देश  पद  क्या

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  जी

 नहीं ।

 और  प्रश्न नहीं  उठता

 तेल  आदि  के  लिए  खुदाई  सम्बन्धी  परियोजनाओं  पर  व्यय

 2304.  श्री  मुख्तयार सिंह  मलिक

 शन  वीरेन्द्र सिंह  wa  र
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  इस  समय  देश  किन-किन  स्थानों  पर  तेल  ane  के  लिए  खुदाई  सम्बन्धी

 कार्य चल  रहे

 प्रत्येक  खुदाई  सम्बन्धी  परियोजना  पर  सरकार  ने

 अब

 तक  कितनी  धनराशि
 व्यय की  है दह (र

 क्या  कोई  लाभप्रद  परिणाम  प्राप्त  gat  है  wk  यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य

 बातें

 पैट्रोलियम और  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  शाहनवाज  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  प्रायोग  द्वारा  इस  समय  15  गजरात  भ्रर्थात  ग्रहमदाबाद  परियों

 महसाना  परियोजना में  बारा  faa जना  सानन्द  तथा  दक्षिण कादी

 उत्तरी  नवांगांव  परियोजना  में  उत्तरी  सरखेजा  तथा  नवागांव  श्रौर  ara  परियोजना  मं

 असम  में  तीन  स्थानों  | स  गेलेकी  तथा  wart;  त्रिपुरा में  बारामुरा

 पांडीचेरी  में  केराइकल  तथा  राजस्थान  में  सुमारवाली  तलाई  में  व्यधन  कार्य  किये  जा  रहे

 श्रायल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  इस  समय  निम्नलिखित  स्थानों  में  श्रन्वेषणात्मक  व्यधन

 यें  किया  जा  रहा

 (i)  waa  के  डिबरुगढ़ जिले  में  जोराजन  क्षेत्र  दमा  खनन  पट्टे  क्षेत्र
 |

 (॥)  श्ररुणाचल  प्रदेश  के  तीरप  जिले  में  खारसांग  aa  पेट्रोलियम  श्रन्वेषण

 लाइसेंस

 इसकी  स्थापना  की  तारीख  से  लेकर
 31  1974

 तक  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गेस  ने  भारत  में  सभी  व्यधन  कार्य  सम्बन्धी  परियोजनाधों  में  अन्वेषण  तथा  विकास

 0.0  कार्यों  पर  264.33  करोड  रुपयों  का  व्यय  किया  जिसका  क्षेत्रवार  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है

 पश्चिमी  क्षेत्र  में  151.16  करोड  रुपये

 ५
 पूर्वी  क्षेत्र  में  81.  62  करोड़  रुपये

 क्षेत्र  में  24.  74  करोड़  और

 दक्षिणी  क्षेत्र में  6.81  करोड़  रुपये
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 जोराजन  तथा  खारसांग  क्षेत्रों  में  श्रायल  इंडिया  लिमिटेड सास  BIN पाण
 किये  गये  न्यय  का

 श्रनुमान  व्यधन/परीक्षण  कार्य  की  पश्चात्‌  ही  उपलब्ध  हो  सकेगा
 ~

 जी  ati

 व्यघन  तथा  परीक्षण  कार्यों  के  परिणामस्वरूप  तल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अयोग  ने  31

 तेल/गेस-युक्त  गुजरात  में  तथा  6  में--की  खोज  की  इसके

 राजस्थान  में  खोदे गए  कम  गहरे  कुएं  में  at  हिमाचल  प्रदेश  में  खोदे  गए  गहरे  कुएं  में  गैस  की

 थोड़ी  सी  के  संकेत  प्राप्त  हुए  त्रिपुरा  में  एक  जिसमें  ait  व्यधन  कार्य

 किया  जा  रहा  में  भी  गैस  की  विद्यमानता  के  उत्साहबधंक  fee  प्राप्त  हुए  खम्भात
 की

 खाड़ी  में  खोदे  गए  एक  श्रतटीय  गहरे  कुएं  में  तेल  की  विद्यमानता  का  संकेत  मिला  है  लेकिन

 ae  वाणिज्यिक  मात्रा  में  नहीं  पिछले  महीनों  में  बम्बई  हाई  शभ्रतटीय  संरचना  में  तेल की

 वाणिज्यिक
 मात्रा  की  विद्यमानता  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  खोज

 wa
 तक  किये  गये

 अन्वेषी  व्यधन  के  तेल  तथा  गैस  के  मिलने  वाले  भडारों  का  श्रनुमान

 108  मिलियन  मीटरी  टन  तथा  25,000  घन  मिलियन

 श्रायल  इंडिया  लिमिटेड  के  जोराजन  तथा  खारसांग  gat  में  श्रभी  तक  वाणिज्यिक

 महत्व  की  कोई  संभावनाएं  स्थापित  नहीं  की  गई

 मद्रास-स्थित  तेलशोधक  कारख।ने  के  विस्तार  के  लिए  ईरान  के  साथ  समझौता

 2305.  शो  अरबिन्द  एम०  पटेल  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने
 .  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मद्रास  स्थित  तेलशोधक  कारखाने  का  विस्तार  करने  बारे  में  ईरान  ax

 भारत  के
 >

 बीच  एक  समझौता  gat

 यदि  at,  तो  इस  समझौते  की  रूपरेखा  क्या
 >
 हैः

 क्या  इस  तेलशोधक  कारखाने  की  क्षमता  a  वृद्धि  करना  भी  इस  का

 उद्देश्य  है
 ?

 पेट्रोलियम और
 रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज

 :  से

 eer  ईरानियन  ज्वाइन्ट  कमीशन  (ATRT-LUAT  के  संयुवत  में  विचार-विमर्श

 के  दौरान  मद्रास  शोधनशाला  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  एक  करार  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  तकनीकी  FAAT  किये  गये  हैं  ।

 बम्बई में  कर्जत  के  निकट  रेल  दुघेटना

 2306.  श्री  पी०  गंगादेव  ग

 श्री  डी०  डी०  देसाईਂ  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 श्री  श्रीकिशन  मीदी

 क्या  बम्बई  में  13  1974  को
 करजत  के  निकट  कोई  रेल  दुर्घटना  हुई

 यदि  तो  दुघेटना  के  क्या  कारण
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 ne

 कितने  व्यक्ति  मारे  TW;  अर

 क्या  मृतकों  के  परिवारों  को  कोई  ]  war  किया  गया

 रेल  मन्त्रालय में  मुहम्मद शफी  :  जी

 के  कारण  की  अभी  जांच  की  जा  रही

 इस  दुर्घटना  में  9  व्यक्ति  मारे गए

 मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  भारतीय  रेल  1890  AaAaT  कर्मकार

 प्रतिकर  1923  के  at  तक  कोई  मुश्रावजा  नहीं  दिया
 गया  किन्तु

 के  रूप  में  कुछ  भुगतान  किया  गया

 दिल्‍ली  के  न्यायालयों  a  मकानों  के  fara  सम्बन्धी  मामले

 2308.  श्री  विश्वनाथ  AATATAT a)  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  समय  दिल्‍ली  के  न्यायालयों  सें  मकान  किराये  से  सम्बन्धित  10,000

 से  श्रधिक  मामले  लम्बित

 ये  मामले  कब  से  लम्बित

 क्या  वकीलों  के  पास  काम  श्रधिक  होने  शर  बार-बार  तारीख  दिये  जाने  के

 कारण  ये  मामले  इतने  लम्बे  समय  से  चल  रहे

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि

 ऐसे  मामलों  में  एक  बार  से  अधिक  तारीख  न  मिले  ate  इनका  निर्णय  शीघ्र

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मन्त्री  एच०  आर०  :  जी  नहीं
 ं

 31-7-74 को  दिल्‍ली के  न्यायालयों में  मकानों के  किराये  सम्बन्धी  लम्बित  मामलों

 की  संख्या  6067  थी  ।

 पुर्वोक्त  6067  मामलों  में  से  1528  मामले  एक  से  nfs  समय  से  श्रौर

 979  मामले  वर्ष  से  श्रधिक  समय  से  लम्बित

 सामलों  के  लम्बित  रहने  के  विभिन्न  कारण  gi  इनमें  से  कुछ  कारण  @

 मामलों  का  स्थगन  अक्सर  वकीलों  का  मामलों  में  पहले  से  ही  व्यस्त  होना  ।

 दिल्‍ली  न्यायिक  सेवा  के  काडर  में  पदों  की  संख्या  बढ़ाने  ak  किराया  नियंत्रण

 से  सम्बन्धित  कार्य में  ate  प्रधिक  अधिकारियों को  लगाने  के  प्रश्न  जांच  जा  रही  है

 केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  रेलवे  लाइने

 2309.  श्रीमती  भागंबी  तनकप्पन  :  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगें कि

 क्या  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  रेलवे  लाइनों
 के

 निर्माण  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 कर  लिया  गया
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 13  1974  लिखित  उत्तर

 (a)  यदि  तो  प्रस्ताबित  रेलवे  लाइनों  की  मुख्य  बातें  ब्या  हैं  तथा  उसके  लिए

 कितनी  धनराशि  की  स्वीकृति दी  गई
 श्रौर

 इन  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  art  कब  तक  पूरा  होगा ?

 रेल  में  उपमन्त्री  मुहम्मद  केरल
 के

 तटीय  क्षेत्रों  में  श्रंशत  पूर्णतया  पड़ने  वाली  निम्नलिखित  परियोजनाएं  निर्माणाधीन
 ा

 )  COTS AT  से  तिस्वनंतपुरम  तक  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलाव
 ।

 लम्बाई  221  fo  लागत  1360  लाख  पूरा  होने  की  निर्धारित

 fafa  मार्चे  1976  |

 (ii)  कन्याकुमारी  तक  शाखा  लाइन  सहित  नागरकोइल  होकर  तिरुवनंतपुरम
 a  तिरने

 लवेलि  तक  नयी  बडे  भ्रामान  की  लाइन  का  निर्माण  ।  लम्बाई  164  कि०  मी ०

 लागत  1454  लाख  पुरा  होने  की  निर्धारित  तिथि  1976-771

 (iii)  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बनने  वाली  रेल  लाइनों

 की  सूची  एलेप्पी  होकर  एरणाकुलम  से  कायमकुलम  तक  एक  नयी  लाइन
 के

 निर्वाण की  जिसका  हाल  ही  में  सर्वेक्षण पुरा  gar  शामिल  की

 गयी  बशर्तें  कि  योजना  ari  इस  काम  के  लिए  श्रतिरिक्त  निधियां  श्राबंटित

 करे  i

 केरल  के  तटवतों  क्षेत्रों
 मं  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  gq  सर्वेक्षण

 2310.  श्रीमती  भागंवीं  तनकप्पन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  हेतु  कितनी  किन

 किन  तिथियों  को  तथा  किन-किन  स्थानों  पर  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 इन  सर्वेक्षणों  के  सम्बन्ध  दिये  गए  प्रतिवेदनों  की  मुख्य  बातें  क्या  शौर

 क्या  इनको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  प्रौद्योगिकी-श्राथिक  सर्वेक्षण  करना

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ate  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  मन्त्रालय  उप  मन्त्री  मुहम्मद  शफो  कुरेशी  )  निम्नलिखित

 रेलवे  जो  प्रशत  या  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  पड़ती  के  सर्वेक्षण  किये

 गये हैं  Senna

 (1)  तेल्लिचेरि से  मसुर-नयी  रेलवे  लाइन  (236.  33  कि०

 HT  के  रास्ते  मैसुर  श्रौर  तेल्लिचेरी  के  बीच  142
 मील  लम्बे  रेल  सम्पर्क  का

 एवं  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  1901 में  पूरा  यातायात  सर्वेक्षण  भी

 1902  में  किया  गया  था  तत्कालीन राज्य  सरकार  इस  लाइन  की  लागत  पर

 भारत  सरकार  द्वारा  श्रपेक्षित 4%  ब्याज  की  गारंटी  नहीं  इस  प्रस्ताव को

 छोड़  दिया  गया  ।
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 er  me  ere  me

 जनता  की  निरंतर  के  Garret  1956-57  मे  ममा  इंजीनिर्यारंग  एवं

 यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  ।  यह  परियोजना  छोड़  दी  गयी  क्योंकि  प्रस्तावित लाइनें  वित्तीय

 दृष्टि  से  भ्रलाभप्रद  थी ं।

 (ii)  एलप्पी  के  रास्ते  एरणकुलम  से  तक  लम्बाई  97  कि०  मी०  लाइन

 इस  लाइन के  लिए  1970 में  किये  गये  यातायात  सर्वेक्षण  से  मालूम  ्  था  कि
 यह

 परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से  अ्रलाभप्रद  फिर  इस  प्रस्ताव  देश  के  पिछड़

 क्षत्रों  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वनायी  जाने  वाली  रेलवे  लाइनों
 की

 सूची  में

 इसे  शामिल  कर  लिया  गया  है  बशर्तें  योजना  झायोग  इस  प्रयोजन  के  लिए  अतिरिक्त
 धन

 का  आबंटन  करे

 (ii)  गुरुवयूर के  रास्ते  कुट्टोपुरम से त्रिचूर तक से  ब्रिचूर  तक

 गुहअयूर  के  रास्ते  कुटी रम  से  ब्लिचर भ  तक  एक  नयी  रेलवे  लाइन  के  लिए

 यातायात  सर्वेक्षण  fear  जा  रहा  सर्वेक्षण  के  परिणाम  ज्ञात  हो  जाने  श्रौर  उसकी  जांच

 कर  लिपे  जाने  के  इस  प्रस्ताव  पर  art  विचार  किया  जाएगा

 (ix)  एरगाॉकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम  लाइन  में  आमान  परिवतंन  )

 इस  परियोजना  के  लिए  इंजीनियारिंग  ate  यातायात  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  1969  में

 किया  गया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  परिणामों  के  ara  पर  श्रामान  परिवर्तन  की  मंजूरी  दे

 दी  गयी  है  ae  यह  काम  हो  रहा

 (v)  कन्या  HA  तक  एक  शाखा  लाइन  सहित  faeifaata——aaneatas  fatatragzA

 लम्बाई  183. 95  fifo  मो०

 तिरुवनन्तपुरम-तिरुनेलिवेलि  श्रौर  कन्याकुमारी  के  बीच  एक  मीटर  लाइन  के  लिए  पहली

 1955  से  30  1956  तक  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  था
 ।  वह  प्रस्ताव

 छोड़  दिया  गया  क्योंकि  सर्वेक्षण  से  मालूम  है  कि  यह  लाइन  वित्तीय  दृष्टि  से  श्रलाभप्रद

 होगी  ।

 नागर  कोयल  से  कन्याकुमारी  तक  एक  शाखा  लाइन  सहित  तिरुनेलिवेलि  से

 पुरम  तक  एक  रेलवे  लाइन  की  प्रारम्भिक  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  का  श्रादेश
 2.49

 लाख
 की

 लागत  पर  15-5-63  को  दिया  गया  ।  जब  यह  सर्वेक्षण  चल  ही  रहा  था  तभी  24-  3-66

 को  यातायात  सर्वेक्षण  का  श्रादेश  दे  दिया  गया

 1969  में  रेलवे  बोर्ड  ने  aq  यह  स्वीकृति  भेजी  कि  तिस्नेलिवेलि-कन्याकुमारी -

 तिस्वनन्तपुरम  मीटर  लाइन  रेलवे  को  पहली  रिपोर्टों  को  भ्रद्यतन  किया  जाये  ate  एक  वैकल्पिक

 बड़ी  लाइन  के  लिए  नया  सर्वेक्षण  किया  जाये  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  ate  को  1970  में  पेश

 की  गयी  झर  164  कि०  मी०  लम्बी  बड़ी  लाइन  के  रूप  में  निर्माण  की  परियोजना

 की  स्वीकृति  1972  में  दी  इस  पर  काम  हो  रहा

 30



 22  श्रावण  1896  पाता  लिखित उत्तर

 reeset  a

 केरल  में  मीटर  गज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 2311.  श्रीमती  भागंधी  तनकप्पन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केरल  राज्य  मीटर  गेज  लाइनों  को  बड़ी

 लाइनों  में  बदलने  की  कोई  योजना  है

 यदि  तो  उनकी  मख्प  वालें  क्या

 रेल  मन्त्रालय में  सहम्मद  शफ़ा  कुरेशी  )  और  (a)

 rear TH तक  221  किलोमीटर  लम्बी  मीटर  लाइन  को  बड़ी  नाइन  में  बदला  जा

 tel  waar  है  कि  इस  काम  पर  1360  लाख  रुपये  की  लागत  Matt  श्रौर  इसे  1976

 तक  पुरा  कर  लिया  जायेगा |

 wary  ज्वालामुखी  और  प्रागपुर  प्रदेश  )  में  आऊट एजेन्सियां  ga:  खोलना

 2312.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  ज्वालामुखी  श्रौर  प्रागपुर  में  श्राउट  एजेंसियां

 पुनः  खोलने  सम्बन्धी  नवीनतम  स्थिति  क्या

 रेल
 मन्त्रालय

 में  SqAeal  मुहम्मद  :  यातायात  की  सम्भावना  बहुत

 म
 होने  के  कारण  इन  arse  एजेंसियों  का  ठेका  लेने  के  लिए  कोई  व्यवित  aa  नहीं  भा

 रहा  है  इसलिए  ये  arse  एजेंसियां  बन्द  रहती  हैं

 समस्तीपुर-दर  भंगा  लाइन  को  बड़ी  लाइन  (ars  में  बदलना

 2313.  श्रों  भोगेन्द्र  झा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जायेगा  भ, जार

 झनारपुर  तथा  लौकड्ा  के  बीच  नई  मीटर  लाइन  बनाई  जायेंगी

 यदि  तो  क्या  नई  झंझारपुर-लौकहा  लाइन  को  भी  बड़ी  लाइन  बनाया

 जा
 रहा  है  ताकि  दरभंगा  ate  झंझारपुर  के  बीच  थोड़े  से  परिवतेन  से  नेपाल  की  सीमा

 पर  स्थित  लोनकहा  बाजार  का  शेष  देश  के  साथ  सीधा  सम्पर्क  हो  श्रौर

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय ITA  AAT WH Trait ) शफी  कुरेशी  )  हा

 जी

 के  बीच  सीधा  मीटर  लाइन  ara  बनाये  रखने  के  लिए  यह  भ्रावप्रयक

 है

 3}
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 समस्तोपुर-दर  मोटर  गेज  लाइन को  बड़ी  लाइन  में  बदलना ओर  शंप्ारपुर--लोकहा  नई  लाइन

 का  बिछाया  जाना

 2314.  शो  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  समस्तीपुर  दरभंगा  मीटर  गेज  लाइन  को

 ast  लाइन  में  बदलने  के  बारे  में  5  1974  के  श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  1866  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 स क्या  समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  लाइन  को  ब्राड  गेज  eS  ब्रौर

 लौकाहा  लाइन  बिछाने  का  काम  श्रारम्भ  हो  गया

 यदि  तो  इस  काम
 में

 कितनी  प्रगति हुई  है  श्रौर  इसको  पूरा  करने
 के  लिए

 क्या  समय-सोमा  निर्धारित  की  गई

 क्या  दरभंगा-रक्सौल  मीटर  115.0  को  वदलने  सम्बन्धी  योजना  को  afar  रूप

 दे  fear  गया  अर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर  यदि  तो  इसके  कारण

 हैं

 रेल
 मन्त्रालय

 में
 TIAKAY

 मुहम्मद  शफी  झंझारपुर-लौंकहा  रेल

 लाइत  बनाने  का  कार्य  शुरु  हो  गया  समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  का  काम  इस  वर्ष  हाथ  में  लिया  जाएगा

 इस  काम  के  र  होने  में  लगभग  2  ्  का  समय  लगेगा  ।

 नहीं

 उतर के  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विदेशी  फर्मों  को  तट  से  दूर  तेल  को  के  लिए  दिया  जाना

 2315.  भो  डी०  पी०  जदेजा

 थी  पो ०  बेकटासुब्बया

 क्या  पैदोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  fa?

 क्या  सरकार  विदेशी  फर्मों  को  भारतीय  महाद्वीपीय  मग्नतट  में  ढो  और  तटदूर

 बेसिनों  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  ठेके  देने  Ager  पर  विचार कर  रही  हैं  ;

 यदि  तो  इन  विदेशी  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  भ्रौर ठेके  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  शर

 विदेशी  फर्मों के  साथ  ये  ठेके  देश  के  लिये  कहां  तक  लाभदायक  होंगे
 ?

 पट्रोलिप्रव  और  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  और  (a)

 कुछ  अझ्रतटीय  क्षेत्रों  के  लिये  ठेके  दिये  जाने  के  संबंध  में  प्रारंभिक  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  सबंधित  पार्टियों  के  नाम  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 अधिक  से  अधिक  लाभकारी  शर्तें  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 te  —  लिखित

 EMPLOYRES  ARRESTED  IN  WESTER?  RAILWaYy

 2316.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  employees  arrested  in  Western  Railway  during  the  strike  by  rail.
 way  employees  from  8th  May,  1974;

 (b)  the  number  of  employees  out  of  them  released  so  far;  and

 (0८)  the  number  of  employees  being  prosecuted  at  present  ?

 ATT  AYS: THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  R  ह  त  अ  ह  (SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI):  (a)  6922.

 (b)  6922.

 (c)  4024.

 TRAINS  CANCELLED  IN  NORTH  EASTERN  RAILWAY  IN  May,  1974

 2317,  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  ptate  :

 (a)  whether  Government  had  cancelled  running  of  some  trains  in  North  Eastern  Railway
 in  May,  1974;

 (9)  if  so,  the  number  thereof  and  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  estimated  loss  suffered  by  Government  thereby  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Yes.

 (b)  During  May,  1974,  on  an  average  about  88  pairs  of  passenger  carrying  trains  and

 177  goods  trains  were  cancelled  daily  because  of  the  strike.

 (c)  The  estimated  loss  on  this  account  is  about  Rs.  1.50  crores.

 REINSTATEMENT  OF  DISMISSED  AND  SUSPENDED  EMPLOYEES  ON  WESTERN  RAILWAY

 2318.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state :

 (a)  the  numer  of  employees  in  Western  Railway  who  were  dismissed  and  suspended  from
 service,  separately  during  the  Railway  strike  which  began  on  the  8th  May,  1974  ;  and

 (b)  the  number  of  employees  out  of  them  who  have  been  reinstated  since  then  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS:.  (SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI)  :

 (१)  (t)  No.  of  psrmanzat  employees  dismissed/removed from  service  1,436

 (ii)  No.  :  of  employees  suspended  3,435

 (b)  (i)  No.  :  out  of  those  at  (a\i)  reinstated  so  far  538

 (it)  No.  out  of  those  at  (a)(ii)  taken  back  to  duty  so  far  3,304

 EMPLOYEES  PARTICIPATED  IN  STRIKE  ON  WESTERN  RAILWAY

 2319.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  permanent  and  temporary  employecs  at  present  in  the  Western
 Raibway;

 tu  since  8th  May,  1974;  an
 0)  the  number  of  employees  who  took  part  in  the  Railway  Employees’  Strike  resorted

 (c)  the  number  of  those  who  wewar atten  ded  to  their  duties  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  MOH)
 SHAFI  QURESHI)  :  (a)  1,83,757.

 (b)  72,581

 (C)  The  number  of  staff  who  did  not  participate  in  the

 \

 एस्सो  के  साथ  हुए  करार  के  पुरे
 पाठ

 का  प्रकाशन

 2321.  शी  ae  लिमये  :  कया  a qe e faa  और  रसायन  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  का  एस्सो के  साथ  हुए  करार  के  पूरे  पाठ  का  प्रकाशन  कब  तक
 करन  का विचार है

 क्या  उसमें  कुछ  एसे  खण्ड
 है  जो  भारतीय  हितों  के  विरुद्ध  हैं

 (7)  क्या  बर्मा  शैल  के  साथ  करार  को  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जा  चका  है  ;  प्रौर

 यदि  तो  बातचीत  किस  स्थिति  में  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  (% )  जनहित  में  सरका

 aT  के  साथ  किये  गये  करार  के  पूरे  विषय  को  प्रकाशित  करने  का  विचार  नहीं  रखती  |

 जी  नहीं

 जी  नहीं  ।

 बातचीत  शुरू  हो  गई  है  ।

 जो०  एस०  पो०  सी०  और  आई०  पी०  alo  एल० के

 ्रप्रोलैकंटम  और  डी०  स०  fio  के  उत्पादन  म  विलम्ब

 2322.  श्री  wa  लिमये  :  कया  पैटोलियम और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  जी०  एस०  पी०  सी ०  ग्रौर  TE  ०  पी०  सी०  एल०  के  संयंत्रों  क्रैपोलक्टम  ate

 डी०  एम०  ठी ०  के  उत्पादन  में  भ्रम्रेतर  विलम्ब  हुमा  है  श्रौर

 यदि  हां  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ।

 a

 पेट्रोलियम  ate  र  तायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज
 खां

 : :
 और

 नहीं ।  ये  संयंत्र  अब  उत्पादन  कर  रहे  हैं

 अशोधित  तेल  तथा  पेटोलियम  उत्पादों  का  आयात

 2323.
 शो  मधु  लिमये

 ba  क्या  पेटोलियम  और  उतद्भासलस न  ५९  नई  नमंत्री  यह  बताने  की
 शा  बतमालों  पटनायक

 कपा  करेंगे  कि

 वष  1973-74  में  कुल
 कितने  टन

 म्रशोधित  तेल  ate
 wed  पेट्रोलियम

 उत्पादों  का  किया  गया

 इनमें से  प्रत्येक  मद  की  विदेशी  मुद्रा  की  कीमत  में  प्रति  टन  कितनी  वृद्धि  हुई

 ara  क्षेत्र  वाले  देशों  से  अ्ायात  की  गई  मदों  को  रुपयों  में  प्रति-टन  कीमत  क्या  थी

 झौर
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 हकों  की  मुख्य वर्ष  1974-75 के  लिए  इन  वस्तुझों  के
 द्यायात

 के  लिये  किये  गये
 वायदा

 बातें  क्या  है
 ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज
 :

 इन वर्षों में  कच्चे

 तेल  एवं  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  निम्नलिखित  मात्ना  श्रायात  की  गई

 अ
 मीटरी  टनों

 मद
 ene

 1972-73  1973-74

 (i)  कच्चा  तेल  12.08  14.07

 3.72  3.91
 (7)

 पेट्रोलियम  उत्पाद

 1972-73 की  तुलना  में  1973-74  में
 झायात

 के  ०
 सी

 ०  आई ०  Tho  मूल्य  में

 शषतन  वृद्धि  हुई  वह  कच्चे  तेल  के  लिए  184.  24  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  ai  पेट्रोलियम  उत्पांदों

 के  लिए  217. 75  स्पये  प्रति  मीटरी टन  ard  है  ।

 इन क्षेत्रों  से  किये  जाने  वाले  श्रायात  के  बारे  में  मूल्यों  की  दर  बताना न  तो  भारतीय

 तेल  निगम  के  वाणिज्यिक  हित में  भ्र न  ही  जनहित में  होगा  ।

 कच्चे  तेल  तथा  कुछ  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  श्रायात  हेतु  भारतीय  तेल  निगम  ने  कुछ

 तेल  उत्पादक  देशों  के  साथ  समझौता  किया  है  ।  विदेशी  तेल  कंपनियां  झपने  सप्लायरों  के  साथ  की  गई

 व्यवस्था  के  भ्राधार  पर  कच्चे  तेल  का  श्रायात  करती  है  ।

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  सोडा एश  का  उत्पादन

 2324.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far

 क्या  वर्ष  1970  से  सोड़ा-एश  का  उत्पादन  नहीं  बड़ा  है  जबकि  मांग  निरन्तर बढ़  रही

 त

 क्या  सरकार ने  गत  तीन
 वर्षों

 में  मांग  तथा  उत्पाद  में  वाधिक  का
 कोई  ~~]

 लगाया है  ;

 क्या  उत्पादन  न  बढ़ने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  वर्ष  1970 से  जिन  फर्मों  को  श्राशयपत्र

 जारी  किये  गये  न  तो  salt  उत्पादन  श्रारम्भ  किया  है  ake  न  ही  उत्पादन  करने  वाली  वर्तमान फर्मों

 की  क्षमता  का  विस्तार  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि
 तो  उत्पादन बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  किया
 जा  रहा

 पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  शाहनवाज  :  से  (=)  गत

 वर्षों  में  सोडा  राख  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  है
 कण शबका  ध

 ag  उत्पादन _ बागा  ह य क क ह नणणाााणणाणथणथणथणणणणणणथणाणाणाणणणणण  थ

 1969  4,21,972

 1970  4,46,444

 1971  4,82,993

 1972  4,88,572

 1973
 नला  पर  जे
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 1973  में  उत्पादन  में
 हुई  कमी  का  कारण  बिजली  की  कटौतियों  तथा  ठोस  कोक

 भट्टीं  के  तेल  श्रादि  की  aTaaT  अनुपलब्धि  थी  ॥
 श्रकार्बनिक  रसायन  के  लिए  योजना  श्रायोग  द्वारा

 नियुक्त  कार्यकारी  दल  के  श्रनुसार  इस  रसायन  की  श्रागामी  ग्रावश्यकताश्ं  को  पूरा  करने  के  लिए

 10%  प्रतिवर्ष की  वद्धि  दर  पर्याप्त समझी  गई  है  ।

 1974  के  दौरान  उत्पादन  के  5  लाख  मीटरी  टन  तक  बढ़  जाने  की  संभावना  है  क्योंकि

 टाटा  केमिकल्स
 fo  मीथापुर  में

 लाख  मीटरी
 टन

 की  क्षमता
 में  उत्पादन

 होना  शर  हो  गया  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  ग्रन्त  में  प्रस्तावित  क्षमता  तथा  उत्पादन  लक्ष्य  11  लाख

 टन  तया  8.  8  लाख  मीटरी  टन  है  ।  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  द्वारा  पहले  से  ही  मंजर  की  गई  क्षमता

 6.92  लाख  मीटरी  टन  है  जिसमें  से  18  लाख  मीटरी  टन  क्षमता  स्थापित  हो  चकी  6.  24

 लाख  मीटरी  टन  की  श्रतिरिक्त  क्षमता  श्राशयपत्नों  द्वारा  पूरी की  गई  है  जो  झ्रौद्योगिक  लाइसेंसों

 ्य  पूरी  की  गई  क्षमता  के  साथ  मिलाकर कुल  13.  16  लाख  मीटरी  टन  हो  गई  है  ।

 उत्पादन  करने  वाली  फर्मों  को  ग्रपनी  क्षमताओं  में  निम्नलिखित  रूप  से  विस्तार  करने

 की  भ्रनमति दी  गई  है
 :---

 (1)  [....  टाटा  केमिकल्स  लाख  मीटरी  टन

 0  लाख  मीटरी ८न (ii)  सौराष्ट्र केमिकल्स

 (iii)  मसस  धरंगधरा  कंमिकल्स  वकस  0.15  लाख  मीटरी

 तटवर्तोय  क्षेत्रों  म  खोज  काय  करने हेतु  विदेशी  तेल  कम्पनियों द्वारा  मांगी  गई  अनमति

 2325.  श्रो  नरेन्द्र कुमार  :  क्या  qatar  और  रसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि बहा

 क्याकुछ  विदेशी  कम्पनियों  ने
 उन  तटवर्ती  क्षेत्रों में  पुनः  खोज  कार्य  करने  हेतु  सरकार  की

 अ्नमति  मांगी  है  जिन्हें  भारतीय  अधिकारियों  ने  छोड  दिया  था  :;  और

 यदि  तो  उन  फर्मों
 के

 नाम
 क्या  हैं  श्रौर  उन्होंने  कौन-कौन  से

 क्षेत्रों
 के  लिए  श्रनुमति

 मांगी  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निणय  किया  गया है  ?

 पेट्रोलियम ओर  रसापन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहनवाज  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 रेलबे  हड़ताल  के  दौ  रान  रद्द  को  गयी  गाड़ियां

 2326.
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  ही  की  रेलवे  हड़ताल  के  दौरान  कितनी  गाड़ियां  te  की  गयीं  ;  शभ्ौर

 उन गाड़ियों की  संख्या  कितनी है  जिन्हें  अभी तक  चलाया  नहीं  गया  है  श्रौर उसके

 क्या  कारण  हूँ
 ?

 रेल  में  उपमन्त्री  मुहम्मद war  कुरेशी  :  और  ताल  के  दौरान

 578  जोड़ी  गाड़ियों का  चलना  te  कर  दिया  गया  था  ।  इस  समय  केवल  133  जोडी  गाडियों  का  चलना

 निलम्बित  इन  गाड़ियों  को  फिर  से  चलाने  के  बारे  में  रेल  प्रशासन  सक्रियरूप  से  विचार कर  रहे

 हैं  are  ग्राशा  है  कि  इनमें  से  कुछ  गाड़ियों  को  शीघ्र  ही  फिर  से  चला  दि  गादिया  |
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 13  1974  लिखित  उत्तर

 re

 नायलोन  यान  के  उत्पादन  की  अतिरिक्त  क्षमता की  स्थापना

 2327.  श्री  पी०  गंगादेव

 att  श्रीकिशन  सोदी  aay  qerferara  और  रसायन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा
 ' {

 डी०  डी०  देसाई  ह

 करण  कि :

 क्या  सरकार  को

 विचार

 नायलोन  याने
 के

 उत्पादन
 की  अ्रतिरिक्त  क्षमता  स्थापित

 करन

 का

 क्या  इस  बारे  में  कोई  ग्र्तर  Waraai  विचार-विमर्श  ext  हे

 )  यदि  तो  इस  मामले  म॑  क्या
 अन्तिम  निर्णय  लिया  गया है

 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  :  विभिस

 संबंधित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  श्रनेक  महत्वपूर्ण  जैसे  देश  में  नाइलोन धागा  उद्योग का

 समग्र  विकास  तथा  नाइलोन  संयंत्रों  के  लिए  विदेशी  प्रोद्योगिकी  का  विचाराधीन  है  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  में  तेल  भंडारों  से  तेल  निकालना

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह 2328.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप :  ह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 अ्रमर्णगाचल  प्रदेश  के  तेल  भंडारों से  तेल  निकालने
 के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम और  रसायन  मन्त्रालय  मं  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  खां
 :

 मायर  इण्डिया  लिमिटेड

 बतमान  म  खरसग  कप  न०  a 9  में  अन्वेषी  व्यधन कार्य  कर  रही  है  1974-77  की  अवधि में  कम्पनी

 का T WENA TIT A प्रदेश  में  प्रतिवष एक  कप  व्यधन  करने  की  दर  से  4  भ्रन्वेषी  कपों  के  व्यधन  करने का

 प्रस्ताव  है  |

 एल्लप्पो  होते  हुए
 कोचीन  से  कायमगलास तक  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  स्लीपर  देने  का

 केरल  सरकार  का  प्रस्ताव

 2330.  श्री  सो०  Fo  चन्द्रप्पत
 L:  क्या  रेल  मत्रां  यह  बताने  की  शि  करेगे  कि

 श्री  सी०  जनादनव

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  झोर  दिलाया  गया  है  कि  केरल  सरक सरकार  ने  एप्लप्पी पी

 aya . ये  कोचीन  के  कायमगलाम  तंक  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिये  cara क को  fa men

 क

 afi  तथा  रेलवे

 स्लीपर  देने  का  प्रस्ताव  दिया  था

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  TET  बातें  क्या हैं  ;

 व्या  सरकार  ने  इस  नये  प्रस्ताव  को  दृष्टि  में  रखते  ed  रेल  लाध्न  बिछाने  सम्ब-धी

 अपने  दृष्टिकोण  पर  पूरनविचार  किया  है  ;  शौर

 यदि
 तो

 उस  पर  क्या  निणंय  किया  गया
 ?

 रेल  मन्त्रालय मं  -Heat  मोहम्मद
 शफो  :

 से  (=)  उरणाकुलम  से  एलपी

 तक  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  लाइन  के  सा साथ  की  सरकारी  जमीन  श्रौर

 स्लीपर  मुक्त  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  श्रभी  एक  सप्ताह  पहले  प्राप्त  gat  प्रस्ताव  की  जांच

 की
 जा  रही  है

 ।
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 भारत  में  बहुराष्ट्रीय  निगम  की
 शाखाएं

 एं

 2331.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन
 :

 क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  बहुराष्ट्रीय  निगम  की  कितनी  शाखाएं  काम  कर  रही  हैं  श्रौर  उनके  सौध

 किन  भारतीय  फर्मों  के  सम्बन्ध हैं  ;

 इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  कितनी  पूंजी इन  फर्मों  में  लगती है

 इन  मूल  बहुराष्ट्रीय  निगमों  ale  इन  भारतीय फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  ;  श्रौर

 भारत
 में  इन  बहुराष्ट्रीय निगमों  पर  सरकार  किस  प्रकार  का  नियंत्रण  रखती है  ?

 न्याय
 और

 कम्पनी  कार्य  मस्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बेदब्रत
 :  31-3-1971

 तक  भारत  में  बहुराष्ट्रीय निगमों  की  कार्य कर  रही  217  सहायकें  हैं  भारतीय  निगमित  निकायों

 ढारा  इन  सहायकों  में  धारित  शेयरों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  ने  31-3-1971  तक  217  सहायकों  की
 शेयर  पूंजी

 में

 179.78 करोड़  की  राशि  लगाई  है  ।

 मूल  बहुराष्ट्रीय  निगमों
 का  उनकी  सहायकों  के  नामों  नाम  विवरण-पत्र/श्रनुलग्तक

 में  दिये  जाते  हैं  (wearer  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  eo  8178/74)

 राष्ट्रीय  हितों  के  झ्रनुकूल निजी  विदेशी  मुद्रानिवेश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 नीति  sat  हाल  में  विदेशी  मुद्रा  विनियम
 1973

 द्वारा  हद  बनाई  गई  है  ।  उस  झ्रधिनियम

 की  धारा  28  श्रौर 29  के  भ्रन्तर्गत  विदेश  में  निगमति  कम्पनियों  की  las  तथा  भारतीय  कम्पनियां

 जिनका  40  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  धारण  कार्य  करने  या  अ्रभिकर्त्ता  या  तकनीकी  या  प्रबन्ध

 सलाहकारों के  रूप  में  नियुक्तियां  स्वीकार  करने  या  प्रन्यों  को  ब्यापार  करने  वाणिज्यि  या  श्रौद्योगिक

 प्रकृति की  विद्यमान  ब्यापारिक  गतिविधियों  के  संचालन  हेतु  झ्रपने  ब्यापारिक  चिन्ह के  प्रयोग  के  लिए

 और  भारत  में  नवीन  शाखाओं  की  स्थापना  के  लिए  fort  बैंक  आफ  इंडिया  के  शझ्रनुमोदन  की

 ग्रावश्यकता  होगी

 रेल  मस्त्रालय  हारा  रेलवे  कार्यकरण  के  विभिन्न  पहलूओं  का  सर्वेक्षण

 2332.  श्री समर  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रेल  मंत्रालय  ने  हाल  ही  के  वर्षों में  अ्रथवा पूर्वे  में  (i)  डफ  व्यय  (ii)

 चार  (iii)  वकंशाप  अथवा  श्रन्य  उत्पादक  एककों  श्रथवा  मरम्मत  एककों  में  उत्पादन  क्षमता  के

 अपयोजन  श्रौर  (iv)  कार्यालय  कार्य  श्र  प्रशासन  से  संबंधित  अरन्य  कार्यों  में  श्रधिकतम  श्रनुज्ञेय

 क्षमता के  उपयोग  में  कमी  रेलवे  के  कार्यकरण  का  कोई  सर्वेक्षण किया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  श्राय  सुधारने  रेलवे  के  विकास  कार्यक्रम  से
 fare  ब्यय को

 घटाने

 के
 लिये  कोई  प्रयास  सोचे  हैं  ;

 किराये  अथवा भाड़े  में  वृद्धि  किये  बिना  रेलवे
 की  at

 ब्यवस्था  सुधारने  के
 लिये  क्या

 उपाय  किये  गये  हैं  श्रथबा  करने  का  विचार  है
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 22  1896  लिखित  उत्तर

 रेल  सन्वालय में उ पमन्त्री में  Tarat  मोहम्मद शफो  कुरेशी  :  (1)  फिजूल  खर्ची यदि  तो

 किस-सींमा  तक  है  यह  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 वर्तमान  tent  के  अस्तंगत  निधि के  आवंटन  की  तुलना में  किये  गये  व्यय  की  समीक्षा  करने

 की  व्यवस्था  है  तथा  नयी  परियोजनाएं  चालू-करने से  पहले  उनके  संपूर्ण  वित्तीय
 फलितार्थी  का  हिसाव

 लगाया  जाता  है  ।  प्राक्कलनों  की  तुलना में  कितना  लाभ  gat  इसका  पता  लगाने  के  लिए

 चयनात्मक  श्राधार पर  उत्पादकता  परीक्षण  किये  जाते  हैं  ।

 (ii)  को  निर्मूल  करन ेके  लिए  प्रभावकारी  कदम  उठाने  श्र  कार्य  विधि  की

 जानियों  को  दूर  करने के  उपाय  ढूंढने  तथा  नियमों  की  को  दूर  करने के  उद्देश्य  से  भारतीय

 रेलों  में  भ्रष्ट  किय अ्ाचरणा  के  स्वरूप  उसकी  सीमा  का  अ्रध्ययन  एक  सतत  प्रक्रिया

 है  जिसका  परिपालन  सभी  क्षेत्रीय  रेलों  तथा  रेल  मंत्रालय  में  सुस्थापित  सतकंता  संगठनों  द्वारा  निवारक

 के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  रेल  मंत्रालयं  द्वारा हाल  में  श्रलग  से  ऐसा  कोई  विशेष

 ग्रध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 (ii)  सभी  रेलों  के  मरम्मत  कारखानों  प्रौर  उत्पादन  यूनिटों  के  कार्यभार  तथा  उत्पादकता

 की  देखभाल  मुख्यालयों  तथा
 रेलवे  बोर्ड  के  स्तर  पर  सावधानी-पुर्वक  की  जाती है  ।  कारखानों  कै

 वीच-क्ार्यमार  का  युक्ति  युक्तकरण  भी  किया जाता  है  ।  ताक़ि  यह  सुनिश्चित  किया जा  सके  कि

 कारखानों
 नी क्षमता का  पूरा-पूरा  श्रौर  क़शलता  के  साथ  उपयोग  किया  जा  रहा  है  यदि

 करण  भी  निया  जाता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  कारखानों की  क्षमता  का  पुरा-पुरा  श्रौर

 क़शलता के  उपयोग  किया  जा  रहा  यदि  संभव  नहीं  होता  तो  उनके  कार्यों

 में  परिवततन कर  दिया  जाता  न  तो
 रेलवे  मरम्मत  कारखानों  में  श्रौर न  उत्पादन  यूनिटों

 में  कारखाना  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा है  ।

 (iv)  रेलों  पर  कार्यालय  संबंधी  काम  में  लगे  हुए  संस्थापनों  प्रशासन-कार्य  संभालने  वाल

 अन्य  कार्यों  में  लगे  हुए  कर्मचारियों  के  पूरे  उपयोग  में  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 शौर  भंडार  और  सामान  के  दैनिक

 देट्रोल  की  खोयें  या  क्षतिग्रस्त  माल की  क्षतिपूर्ति  श्नादि  जैसे  शीर्षकों  को  श्रन्तर्गत  व्यय  पर

 नियंत्रण  के  लिए  जोरदार  उपाय  किये  जा  रहे  चलस्टाक की  मरम्मत  पर  लगनेवाले  समथ  श्रौर

 टर्मिनलों  तथा  यां  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करके  इसके  उपयोंग
 में  सुधार  करने  के

 से  प्रारम्भ  किय  गय  बजट  व्यवस्था  के  Hep  नकदी  खर्च  को  विनियमित  करने

 के  लिए  राजकोप  नियंत्रण  प्रणाली  प्रारम्भ की  गयी  है  ।

 EXTENSION  OF  PERIOD  OF  MORATORIUM  ON  STRIKES  IN  RAILWAYS

 2333,  SHRL  M.  C.  DAGA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state :

 (2)  the  reasons  why  the  period  of  moratorium  on  strikes  in  the  Railways  has  been  in-
 creased  by  six  months  only  and  the  basis  thereof;  and

 (b)  whether  Government  consider  Railways  as  an  essential  service  and  if  so,  whether
 Government  will  adopt  strong  attitude  in  regard  to  moratorium  on  strikes  in  the  Railways  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  MOHD.

 SHAFI  QURESHI)  :  (a)  and  (b).  The  Industrial  Disputes  Act  provides  the  circumstances
 ia  whith a  strike  would  be  illegal  in  a  public  utility  service  and  for  this  purpose  Railways  are

 Over  and  above,  these  provisions,  the  Defence included  as  one  of  the  public  utility  services.
 प्  India  Act  and  the  Rules  made  thereunder  empower  the  Central  or  the  State  Government,  a3
 the  case  may  be,  to  make  provisions  for  prohibiting  strikes  for  maintaining  among  other
 ihings,  supplies  and  services  essential  to  the  life  of  the  community.
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 Strikes  are  prohibited  on  the  Railways  at  present  for  a  period  of  6  months  which  expires
 on  26-11-74  by  which  date  the  position  will  be  reviewed  to  see  whether  the  p
 should  continue  for  any  further  period.  Government  will  take  all  measures  to  see  that  the
 essential  services  are  not  disrupted  and  take  necessary  action  at  the  appropriate

 time.

 दमनकारी  उपायों  के  विरुद्ध  दमन  विरोध  दिवस

 2384.  थमी  रामावतार  शास्त्री  :  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  की  देशव्यांपी  रेल  हड़ताल के  बाद  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  श्ररनाये  गये

 दमनकारी  उपायों
 का

 विरोध
 करने  के  लियें  रेलवे  कर्मचारियों  ने  18  जून  को  समस्त देश  पें

 विरोधी  दिवसਂ  मनाया  था  ;  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  1.0  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 !

 रेल  मन्त्रालय  में
 उप

 मन्त्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  ):  और  इस  संबंध में  सरकार  को

 रूप से  कोई  सुचना  नहीं  मिली  लेकिन  18  1974  को  विरोध

 मनाये  जाने  की  रिपोर्ट  मिली  थी  ।

 THEFT  OF  COAL  AND  RAILWAY  PROPERTY  FROM  GARHARA  RAILWAY  YARD,  BA?=AU?)).
 JUNCTION,  TILRATH,  BARAUNI  FLAG  AND  TEGHRA  STATION

 2335.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  seen  the  press  reports  that  theft  of  coal  and  Railway
 property  is  committed  in  broad  day  light  in  collusion  with  Railway  Officers  at  Garhar2
 Railway  Yard,  Barauni  Junction,  Tilrath,  Barauni  flag  and  Teghra  Station  and  no  action
 is  taken  despite  complaints;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  check  this ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Yes,  during  the  period  January—July  1974,  some  cases  of  thefi
 of  booked  consignments,  railway  material  and  fittings  and  coal  have  occurred  at  Garhara,
 Barauni  Junction,  Tilrath  as  also  in  Barauni  Jn.—Teghra  &  Barauni  Jn.—Tilrath  Sections.
 In  none  of  these  cases,  connivance  of  Railway  employees  has  come  to  light  so  far.
 Intensive  preventive  and  protective  measures  have  been  adopted  in  this  area  to  protect
 railway  property.

 (b)  Crime  on  a  particulr  Section  of  the  Railway  forms  part  of  the  general  law  and

 order  and  crime  situation  of  that  part  of  the  country.  The  country  side  around  the  stations
 mentioned  -is  usuallly  highly  prone  to  crime.

 (c)  Despite  adverse  law  and  order  situation  in  the  area,  effective  measures  for  pre-

 venting  crime  such  as  escorting  of  trains  and  guarding  of  black  spots  are  being  taken  in

 close  co-operation  with  the  State  Government.  Strict  vigilance  over  the  affected  Sections

 is  also  being  kept  by  Officers.

 As  a  result  of  the  action  taken  by  the  State  Government  agencies  and  the  railway
 administration  53  criminals  have  been  arrested  in  this  area  during  January—July  197+

 snd  substantial  recoveries  of  stolen  property  made.

 ALLEGED  SALE  OF  20  BAGs  0.0  CoaL  NeAR  GHOGARDIA  STATION  (N  E.  RAmiLwAy).

 2336.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to

 (a)  whether  Government  have  seen  the  press  reports  that  20  bags  of  coal  meant  for

 engine  were  sold  near  Ghogardiha  Station  (N.  E.  Railway)  on  the  18th  June,  1974  with

 the  connivance  of  the  Station  authorittes;

 (७)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  check  these  thefts  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  MOHD.
 SHAFI  QURESHI) :  (a)  Yes.

 (b)  The  local  public  has  lodged  three  complaints  alleging  thefts  of  coal  with  the  con-
 nivance  of  railway  drivers  in  Ghogardiha—Nirmali  Section.  The  Station  Master  Ghogar-
 diha  has  forwarded  the  complaints  to  the  Divisional  Supdt.  Samastipur  where  the  matter
 is  under  enquiry.

 (c)  To  check  such  thefts,  effective  vigilance  and  preventive  measures  have  Since
 heen  taken

 THEFT  OF  FOODGRAINS  AND  OTHER  COMMODITIES  IN  GOODS  TRAINS  IN  DHANBAD  DIVISION
 AND  PAHARPUR  STATION

 2337.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 10  state :

 (a)  whether  Government  have  seen  the  press  reports  that  theft  of  foodgrains  and  other
 commodities  was  committed  in  the  goods  train  on  Grand  Chord  line  in  Dhanbad  Division
 and  also in  goods  trains  at  Paharpur  station  in  June  1974;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  for  preventing  such  thefts  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  MOHD
 SHAFI  QURESHI)  (a)  Yes,  The  report,  however,  did  not  mention  any  case  of  theft  at
 Paharpur  Station  during  June  1974.

 (b)  During  the  month  of  June  1974,  5  cases  of  theft  of  booked  consignment  from

 running  goods  trains  involving  loss  of  property  were  reported  from  the  Grand  Chord  Section.

 One  case  of  theft  also  occurred  at  Parsabad  railway  station  in  which  full  recovery  of
 stolen  property  with  the  arrest  of  one  criminal  was  made.  In  addition  to  this,  in  raids  and
 searches  conducted  by  them,  the  RPF  of  the  area  recovered  stolen  property  valued  at  about
 Rs.  10,000/-  and  arrested  22  criminals  during  June  1974.

 (c)  Besides  escorting  of  goods  trains,  posting  of  pickets,  collection  ण  intelligence,
 liaison  with  the  police,  supervision  over  the  staff  has  been  intensified.

 Frequent  raids  in  conjunction  with  the  police  are  being  organised  for  controlling  crime
 and  arresting  criminals.  The  Chief  Security  Officer,  Eastern  Railway  has  also  paid  a  visit

 and  for to  Dhanbad  on  18-6-1974  and  has  suitably  guided  local  officers  on  crime  control

 planning  action  against  criminals  and  receivers  of  stolen  property.

 कर्नाटक  को  डीजल  तेल  का  नियतन

 2338.  श्री सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  व्या  पेटोलियस और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 का  कितना  नियतन गत  कर्नाटक  राज्य
 के

 लिये
 डीजल

 तेल  व

 गया है  ;

 इसी  अवधि  के  दौरान  राज्य  को  सप्लाई  किय  गये  डीजल  तेल  की  वास्तविक  मात्रा  क्या

 >  ? t

 और र  (a) पेटोलिप्रम  ओर  रसायन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  खा ं)

 मिट्टी  के  तेल  को  छोड़  कर  सभी  पैटोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई  मलय  निर्धारण  तथा  सप्लाई  क्षेत्रों

 के  झाधार  पर  की  जाती  य  ग्रांकड़े  राज्य-वार  गांधार  पर  नहीं  बनाये  जाते  ।

 कुछ  अस्थाई  स्थानीय  कमियों  को  छोड़कर  कर्नाटक  में  डीजल  तेल  की  मांग  अरब  तक  पूर्ण  रूप

 से  पुरी  की  गई  है
 ।
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 $$

 पी०  बी०  सी०  बनाने  क  लिए  ACAT  के  पोर  प्र  प्रतिबन्ध

 2339.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरोफ  क्या  पैट्रोलियम और  रसायन  मंत्री यह  वताने  की  कृपा

 (x
 )  क्या

 पी०  ato  सी०  बनाने
 की
 क्षमता

 का
 विस्तार

 करने  के
 लिये  सरकार ने

 के

 प्रयोग  पर  पर्ण  प्रतिबन्ध लगा  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  झर

 पी०  वी०  सी०  कारखानों  को  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  वकल्पिक  उपाय

 किये  = भ  ?

 रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहनवाज  खा ं)  स
 :  ऐसा

 कोई  कानून  नहीं  बनाया  गया  है  लेकिन  भविष्य  में  अनेक  श्रावश्यक  प्रयोगों  हेतु  नेप्था  की  उपलिब्धि

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ,  केलसियम  कारबाईड  पर  श्राधारित पी०  वी  ०  सी ०  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 देना  प्रावश्य  समझा  जाता  है  |

 PROPOSALS  TO  SET  UP  A  BENCH  IN  COURTS  AND  SUPREME  COURT  FOR  DISPOSAL  OF
 ABOUR  CASES

 2340.  SHRI  SHRIKRISHNA  AGRAWAL  Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS.  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  set  up  a  bench in  every
 High  Court  and  the  Supreme  Court  for  the  disposal  of  labour  cases;  an

 (bo)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  म्  R
 SOKHALE) :  (a)  &  (b).  There  has  practically  always  been  a  Bench  in  the  Supreme  Court
 for  the  hearing  of  labour  matters  in  addition  to  certain  other  specially  directed  appe  als
 requiring  expeditious  disposal.  The  question  of  setting  up  special  Bench  for  disposal  ए
 labour  cases  pending  in  the  various  High  Courts  is  under  examination.

 सजगांव  डांक्स  को  फिक्स्ड  प्लेट  के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  हारा  दिया  गया  x

 2341.  श्री के०  मौलाना :  क्या  फ्ट्रोलियम और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  are  ने  एक  fares  प्लेटफार्म  के  लिये  मजगांव

 डॉक्स  को  झ्राडर  दिया  है  ;

 (aq)  यदि  तो  लक्ष्यों  संबंधी  रूपरेखा  क्या  है  ;  अर

 इस  प्लेटफार्म  के  कब  तक  लगाये  जाने  की  श्राशा  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्रालय  म  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज  खा ं)  से  जी

 नहीं  ।  इस  संरचना पर  प्रथम  कप  से  प्राप्त होने  वाले  तेल  का  श्र  प्रच्छा  मल्यांकन  करने  के  लिए

 ्य  हाई  में  प्रतिरिक्त  कपों  के  व्यधन  करने  के  बाद  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 मय्रभंज  बनिक  बारीपेदा  के  सचिव  से  अभ्यावेदन

 2342.  श्री  गजाधर  मांझी  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मयुरभंज
 बनिक  बारीपेदा

 से  इस
 सैक्शन

 के
 यात्लियों

 को  होने

 वाली  कठिनाइयों के  बारे  में  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  ;  श्र
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 —  ललना <<

 यदि  तो  इस  पिछड़े  क्षेत्र  में  नैरो  गेज  लाइन  को  ब्राड  गेज  में  बदलने  के  लिये

 सरकार
 के  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 रेल
 मन्त्रालय

 में
 Tara  सुहम्मद शफी

 :  जी
 हां  ।

 उड़ीसा  के  पिछड़  क्षेत्र  में  जिला  मयूरभंज  में  रुपसा-तालबंद  छोटी  लाइन  खण्ड  को  वड़ी
 ~  ३  ~

 लाइन में  बदलने  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  पहले  हीं  पुरा  किया  जा  चुका  है  श्रौर  उसकी  रिपोर्ट  की  जांच

 की  जा  रही  रिपो  की  जांच  का  काम  पूरा  हो  जाने  तथा  उसके  परिणाम  मालूम  हो  जाने  के  वाद

 हो  इस  लाइन  के  श्रामान  परिवर्तन  के  संबंध  में  कोई  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।

 झींगामछली  वाले  क्षेत्रों  में  तेल  की  विद्यमानता

 2343.  डा०  कर्णी  सिह
 :  क्या  पैट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ्रत्यधिक  झींगा  मछली  पाये  जाने  वाले  क्षेत्रों  उन  क्षेत्रों  में  तेल  के  विद्यमान

 होने  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  झींगा  मछली  वाले  क्षेत्रों-मैक्सिको  की  फारस  की  खाड़ी

 सारवाक  तथा  में  बहुत  श्रधिक तेल  था  ;  त्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  के  पश्चिम तट  पर  विशेषतया  केरल  तट  जहां  वहुत

 अधिक  झींगा  मछली  पायी  जाती  है  तेल  भंडार  विद्यमान  होने  की  संभावना का  पता  लगाने  का  है  ?

 पेट्रोलियम और  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाह  नवाज
 :

 नहीं  ।

 किसी  प्रमाणिक  वैज्ञानिक  कारण  के  बिना  यह  एक  निरा  संयोग  है  ।

 केरल  के  ्रतटीय  क्षेत्र  में  शीघ्र  ही  तेल  की  खोज  करने के  संबंध में  कोइं  प्रस्ताव नहीं

 गुरुवयूर  होकर  ब्िंचूर-कुट्टीपुरम्‌  के  बीच  रेल  लाइन  के  लिए

 यातायात  सर्वेक्षण

 2344.  श्री  ए०  के०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  निर्माण  श्रनुभाग  ने
 गुरुवयूर  होकर  त्रिचूर-कुट्टिपुरमू के  वीच = a ट रेल-लाइन  के  निर्माण  हेतु  यातायात  सर्वेक्षण  के  लिए  प्राक्कलन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 उक्त  प्राक्कलन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 रेल  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  से  गुरुवय र थि ध्  के  रास्ते

 कुटूटीपुरम्‌  से  ब्रिचूर  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  प्रारम्भिक  इंजीनियरी  एवं  यातायात

 प
 सर्वेक्षण  के  लिए  झ्रभी  हाल  ही  में  श्रतुमान  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।  इस  सर्वेक्षण  पर  86,421

 रुपए  की  लागत  ।  सर्वेक्षण  की  fete  के  मिलने  are  उसकी  जांच  के  परिणाम  मालूम

 होने  के  बाद  ही  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 अशोधित  तेल  और  इसके  उत्पादों  का  आयात

 2345.  श्री  समर  क्या  qatar  और  रसायन  मंत्री  यह  stad  की  करेंगे

 कि
 x

 विभिन्न
 दे  Yt  स

 x
 तेल  तथा  इसके जव  NUT  उत्पादों  के  झायात  के  बारे  में

 तम  mins क्या
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 ee  Re  me

 ऐसे  श्रायात  के  लिए  कितना  मूल्य  feat  गया  है  gat  दिया  जाएगा  ;

 क्या  भारत  से  बाहर  देशों  में  श्रशोधित  aa  की  खोज  के  लिए  संयक्त  प्रयास

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी व्यौरा  क्या  है  ;  श्रौर

 = चष्द्ध  )  क्या  तेल  की  यह  खोज  देश  के  शझ्रशोधित  तेल  संसाधनों  में  वृद्धि  करेगी
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  शाह  नवाज

 :
 वर्ष  1974

 के  प्रथम  चार  महीनों  में  श्रायातित  भ्रशोधित  तेल  के  श्रंतरिम  ५.  इस  प्रकार
 ्

 पण

 ay  a  aS

 देश  मात्रा  मी०

 टनों  में  )

 eee  ates  eee ee  LS  pe  ES  ay  EE  ey  EE  EN  RS  AL  A  ES  a

 ईरान  2.75

 0.91 ईराक

 सऊदी  1,53

 ee  ond  RD  ARNE  a

 जोड़  5.19
 ———  ——

 उसी  अवधि  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  की  मात्रा  1.05  मिलियन  मी०  टन

 अशोधित  तेल  श्रौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  सी०  श्राई०  एफ  ०
 मुल्य  की  रकमें  क्रमश :

 326.92  करोड़  रुपए  त्रौर  78.  96  करोड़  रुपए
 >
 द

 स  हाइड्रो  काबेन  इंडिया  प्राईवेट  लि०  जो  तेल  wie  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग

 की  एक  सहायक  कंपनी  फारस  की  खाड़ी  में  चार  ब्लाक  वाले  श्रपतटीय  क्षेत्र  में  एक  श्रोर

 तेल  ar  प्राकृतिक  गैस  इटली  ए०  जी०  श्राई०  पी०  अ्रमेरिका  की  फिलिप्स

 पेट्रोलियम  कंपनी  श्रौर  दूसरी  ae  नेशनल  इरानियन तेल  कंपनी  के
 मध्य

 हुए  दिनांक 17

 1965  को  एक  संयुक्त  संरचना  करार के  अन्तगत  तेल का
 wag  और  उत्पादन  कर

 रही  तेल  तौर  प्राकृतिक  गैस  भ्रायोग के  हितों  को  हाइड्रोकाबंन  इंडिया  प्रा०  लि०  को  सौंपा

 गया  था  जिसके  पास  wa  इस  संयुक्त  उद्यम  में  1/6  शेयर  है  ।  इस  समय  प्रति  वर्ष  लगभग

 0*  6  मिलियन  मी०  टन  इस  उद्यम  में  उत्पादन  से  हाइड़ो  कार्बन  इंडिया  प्रा०  लि०  के  हिस्से
 उ  | श्राएं  क

 इराक  नेशनल  कंपनी  के  साथ  सेवा  संघिदा  के  अधीन  इराक  में  तेल  ate  प्राकृतिक  गैस

 झायोग  तेल  भूमि  का  पता  लगा  रही  है
 ।

 तेल
 a

 प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  अन्वेषणाधीन  क्षेत्र

 में  वाणिज्यिक  मात्रा  में  तेल  का  पता  ame  जाने  के  बाद  ही  उसके  उत्पादन  का  प्रश्न

 उठेगा |

 A4



 13  1974  लिखित  उत्तर
 as  ना  लगाव

 ॥  |  कम्पनियों 1972,  1973  और  ज  974  के  दो  रान  के  fate

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 3346.  श्री  समर
 TE  कया

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यहਂ  बताने की  कृपा

 करेंगे

 (3)  क्या  वर्ष  1972,  1973  आर  1974  में  किन-किन  वाणिज्यिक  श्रौर  श्रौद्योगिक

 कम्पनियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  की  ;

 (a}  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  श्रौर

 कम्पनी  श्रधिनियम  तथा  श्रन्य  कानूनी  उपबन्धों  के  उल्लंघन के  दोषी  व्यक्तियों

 के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 fata,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बेदब्रत  :  कम्पनी  कार्य

 विभाग  की  प्रेरणा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  निम्नांकित  कम्पनियों  के  कार्य-कलापों  की

 पड़ताल  भ्रंगीकार  की  :--

 (1)  झाक्टरलोनी  वेली  एस्टेट  (1938)  लि०

 (2)  लोडना  कालरी  कम्पनी  (1920)  लिं०

 (3)

 4)  ब्रितानियां  इंजीनिर्यारंग  कम्पनी  लिमिटेड

 (5)  पानीपत  वूलन  एरण्ड  जनरल  मिल्स  लिमिटेड

 6)  ग्लोब  मोटसं  लिमिटेड

 (7)  न्यू  tess  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 भारत  जूट  fart  लिमिटेड

 9  )  तेशनल  कम्पनी  लिमिटेड

 (10)  आन्घ्य  प्रभा  प्राविट  लिमिटेड

 (17)  सरदेसाई  aren  लिमिटेड

 सरिन्दाज  (mo)  लिमिटेड

 स्पेशियलिटी  फोर्मूलेशन  लिमिटेड

 (12)  पी०  नाटसेन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 र
 (7)

 (1)  अ्राक्टरलोनी  वेली  एस्टेट  (1938)  लि०

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  को
 प्रारोप-पत्न  प्रस्तुत  करने  से  श्रवरोधित  करत  हुए

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  द्वारा  9-10-1973  को
 लागू  gat  था

 (2)  लोडना
 कालरी  कम्पनी  (1920)  लिमिटेड

 जांच-पड़ताल  प्रवर्तमान  है  ।
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 (3)  इंडियन  मेटाल्लुरजीक्ल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  ने  25-1-1972 को  न्यायालय  में  श्री  के०  बेदी  के  विरुद

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  409  के  अन्तर्गत  झ्रारोप-पत्न  प्रस्तुत  कता  था

 मामला  त्यायालय  में  ग्रत्वीक्षा  के  लिए  भ्रनिर्णीत  है  ।

 4)  ब्रितानिया  इंजीनिर्यारंग  कम्पनी  लिमिटेड श्

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच-पड़ताल  पर  श्रापत्ति  करते  ६७

 न्यायालय  में  भ्रनेक  लिखित  याचिकाएं  प्रस्तुत  की  गई

 ये  मामले  wae

 5) ve  पानीपत  am  एण्ड  जनरल  मिल्स
 लि०

 भारतीय दंड  संहिता  की  धारा  409  के  साथ  पठित  धारा  120  घारा  409  भा

 दं०  सं०  वे  477  क  भा  do  ०  के  अन्तर्गत  श्रारोप-पत्न प्रस्तुत  किए गए  हैं
 |

 (6)  ग्लोब  मोटर्स  लिमिटेड

 जांच-पड़ताल  प्रवर्तमान  है  ।

 7)  स्यू  tess  इन्जीनिर्यारंग  कम्पनी  लिमिटेड

 जांच-पड़ताल  प्रवर्तमान  है  ।

 (8  भारत  जूट  मिल्स  लिमिटेड

 जांच-पड़ताल  प्रवर्तमात्त  है  कम्पनी  झधिनियम  के  उल्लंघनों  से
 सम्बन्धित  दो  श्रत्तरिम

 रिपोर्ट  प्राप्त हुई  हैं  एवं  झ्ावश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 9)  नैशनल  कम्पनी  लिमिटेड

 कलकत्ता उच्च  स्यायालय  में  लिखित  याचिकाएं  प्रस्तुत  करने  के
 कारण  ante जांच

 ब्यूरो  ने  जांच-पड़ताल  पूर्ण  नहीं
 की  है  ।  दो

 लिखित  याचिकाएं ait  तह  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  में  शभ्रनिर्णीत  एवं  तीसरी  याचिका  की  बाबत  सर्वोच्च  ज हि

 के  समक्ष  एक  प्रपील  दायर  कर  दी  गई  है  ।

 श्रास्थ्र  प्रभा  प्राइवेट  लिमिटेड (10)

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  भारतीय  दंड  संहिता  की  धाराओं  के  झन्तर्गत  ८1

 को  भ्रारोप-पत्र  प्रस्तुत  किया  है  ।

 (11)  सरदेसाई ब्रादश  लिमिटेड

 सरिन्दाज  लिमिटेड

 स्पैशियलिटी  फार्मलेशन  लिमिटेड

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  ने
 जांच  पुर्ण कर  ली  है

 ।  1973  केन्द्रीय जांच

 न्यायालय  में  मामला  दायर  करने  के  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  के

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  की  समिति
 की प्रतीक्षा  कर  रहा  था  1

 (12)  पी०  नाटसेन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  ने
 भारतीय

 दंड  संहिता  की  धारा  409
 के

 साथ
 पठित

 धायਂ  1208
 क  दयाना

 |  cal
 के

 24-3-1972
 को

 श्रारोप-पत्र
 प्रस्तुत  किया

 था  Frat La)  को  शतिरिक्त
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 )

 लिखित  उत्तर

 सैशन  जज  द्वारा  30-4-1974  को  श्रभियुक्त  कर  दिया  गया  @

 करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  1

 रेलवे  में  अपराधों  a  बृद्धि

 2347.  श्री  समर  गुह
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  यात्तियों  पर  हमलों  और  उनकी  हत्याश्रों  की  घटनाओं  में  हाल  ही  में  वृद्धि  TY? t >X

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  कया  श्रौर

 रेल  यात्रियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महम्मद  शफी  कुरेशी  )
 :  :  जी  रेल  यात्रियों  ५९  हमलों

 शौर  उनकी  हत्या  की  घटनाओं  में  मामूली  वृद्धि  हुई  है  |

 जनवरी  से  1974  की  अवधि  के  दौरान  यात्रियों  पर  हमले  के  99  RT  हत्या  के

 23  मामले दर्चे  कराये  गये  थे  जबकि  1973  की  इसी  श्रवधि में  हमलों के  91  ् तौर  हत्या  द  20  मामले

 दर्ज  हुए  थे  ।

 (a)  यात्रियों  तथा  उनकी  संपत्ति  की  सुरक्षा  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  हैं  जिसका

 पालन  वे  सरकारी  रेलवे  पुलिस  की  मार्फत  करती  है  ।

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  इस  ड्यूटी  के  निष्पादन  के  लिए  रात  के  समय  महत्वपूर्ण  सवारी  बड़ियों  के

 विशेषकर  भेद्य  खंडों  में  चलती  स्टेशन  झर  मुसाफिरखानों  का  नियमित  रूप  से  बार

 बार  चक्कर  लगाती  अपराधियों  तथा  जाने  पहचाने  बदमाशों  पर  निगरानी  रखती  है  ग्रार  स्प  erfarr T

 के  खिलाफ  कानूनी  कार्यवाही  करती

 मनमाड-सिकत्दराबाद  लाइन  का  बड़ो  लाइन  में  बदलना

 2348.  शो  जगदीश  agtalel :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रेलवे  ने  मनमाड  से  सिकन्दराबाद  तक  की  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन मैं
 बदलने

 चा  निर्णय  किया  श्रौर

 यदि  तो  कार्य  कब  तक  श्रारम्भ  किया  जा  सकता

 रेल  मंत्रालय में  3q-Hat  मुहम्मद  शफी  कुरेशी ):  और  :  मनमाड  से  पुर्ली

 नाथ  खंड  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  बजट  में  शामिल
 कर

 लिया  गया  है
 ।  इस  श्रासान

 परिवर्तन  के  सर्वेक्षण  का  काम  हो  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  मिलने  तथा  उसकी  जांच  कर  लेवे  फै  बाद

 ही  ary  कार्यवाही  की  जाएगी ।

 पुर्ली  बैजनाथ  ate  faneacaz  पहले  से  ही  बड़ी  लाइन  से  जुड़े  हुए  हैं  ।  जैसे  ही  मनमाउ  थर  पुर्ली

 वैजनाथ  के  बीच  बदलाव  का  अ [२  काम  पुरा  हो  जाएगा  मतमाड  ् ञ् गैर  सिक्दराबाद  के  बीच  उठी  लाइन

 का  यह  अपेक्षाकृत  छोटा  रेल  Ly Eth  बन  जायेगा  |

 खड़गपुरा-आद्रा  रेल  लाइन  पूर्व  का  विद्यतीकरण

 2349,  श्री  जगदीश  ® aeraa ¢  कया  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  की  खड़गपुर-श्राद्ा  लाइन  का  पांचवी  योजना  अवधि  में  विद्युतीकरण  किया

 झर
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 यदि
 हां

 तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जी  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 नई  fecal  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  टिकटों  को  चोरबाजारी

 2350.  श्री  वयालार  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  के  भ्रारक्षण  काउन्टर  के  निकट  भ्रसामाजिक  तत्वों

 की  बढ़ती  कार्यवा  हियों  का  पता  है  जो  रेलवे  टिकटों  की  कालाबाजारी में  संलग्न  है  श्रौर  टिकटों के  श्रारक्षण

 के  लिए  वहां  जाने  वाले  यात्रियों  को  डराते  एवं  धमकाते  ्नौर

 (a)  यदि  तो  सरकार ने  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  :  और  :  कुछ  समाज-विरोधी

 तत्व  अवश्य  जाली  नाम  से  स्थान  श्रारक्षित  कराते  हैं  शौर  उस  स्थान  को  बाद  में  फायदा  उठाकर  लाभ  पर

 बेच  देते हैं  परन्तु  यात्रियों  को  धमकी  देने  ate  डांट-डपट  करने  का  कोई  मामला  नोटिस  में  नहीं  श्राया

 ब्यक्तियों  द्वारा  टिकटों  की  बिक्री  ग्ौर  श्रा  रक्षण  के  अन्य  विभिन्न  नार  की

 थाम  के  लिए  जो  कदम  उठाये  गये  हैं  वे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 विवरण

 «a
 शारक्षण  में  होने  वाले  विभिन्न  श्रनाचार  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 eo

 1.  जिन  टिकटों  पर  area  किया  गया  उनके  श्रन्तरण  के  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  वर्ष

 1964  में  भारतीय  रेल  ग्रधिनियम  में  संशोधन  किया  गया  था  |  ऐसे  ग्रन्तरण  त्रवैध

 है  स ग्रार  ऐसे  ग्रारक्षणों  पर  यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  के  इस  श्रधिनियम  के  ग्रधीन

 मुकदमा  चलाया  जा  सकता

 एक  पार्टी  द्वारा  4  शायिकाएं  तथा  एक  परिवार  द्वारा 6  शायिकाएं  भ्रारक्षित  कराई  जा  सकती

 केवल  स्काउटों  भ्रादि  जैसी  सदाशायी  पार्टियों  के  वास्तविक  मामलों  में  स्थानीय  रेल

 प्राधिकारियों  द्वारा  वर्तमान  सीमा  में  छूट  दी  जा  सकती  है  ।

 3,  स्टेशनों  पर  लगे  सुचना-पट्टों  ् रार  लाउड  स्पीकरों  द्वारा  इस  संबंध  में  जनता

 का  सहयोग  लिया  जाता  है  कि  यात्नी  टिकट  केवल  टिकट  खिडकियों  से  खरीदें  र

 कृत  ख्रोतों  से  न  खरीदें  ।  तत्काल  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  ग्रतिरिक्त  खिड़कियां  खोली

 जा  रही

 a,  टिकट  ate  श्रारक्षण  कार्यालयों  तथा  कुछ  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  पर्यवेक्षण  के  काम  में  कड़ाई

 बरती  गई  है  श्रौर  एक  कृतिक  जिसमें  रेलवे  सुरक्षा  राज्य  रेलवे  पुलिस

 रेल  प्राधिकारी  शामिल  हैं  ग्रारक्षण  करवाकर  फायदा  उठाकर  बेचने  वाले  समाज

 विरोधी  तत्वों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  ow  कार्यालयों  के  खुलने

 से  ठीक  पहले  जांच  करता
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 ी

 5.  इस  वात  को सुनिश्चित करने  के  लिए  छापे  मारे  जाते  हैं  कि  कोई  श्रनाधिकृत  यात्री
 न

 ले
 जाये  ।  गाड़ियों  में  शायिकाओं  के  श्रावंटन में  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  की  जाने  वाली

 अ्रमियमितताशओओं  को  पकड़ने  के  लिए  श्रचानक  सतकंता-जांच  भी  की  जाती

 चूंकि  यह  समस्या  उपलब्ध  स्थान  की  मांग  की  श्रपेक्षा  कम  होने  के  का
 रण

 इसलिए

 भीड़-भाड़  की  श्रवधि  में  विशेष  गाड़ियां  चलाई  जाती  हैं  श्रौर  जहां  होता  है

 गाड़ियों  में  sta  जोड़े  जाते

 7.  टिकटों  की  बिक्री  श्र  गाड़ियों  में  स्थान  के  aren  से  संबंधित  वर्तमान  नियमों  are  प्रक्रिया

 से  उत्पन्न  होने  वाली  समस्याश्रों  पर  विचार  करने  के  लिए  संसद्‌  सदस्यों  की  एक  समिति

 का  गठन  किया  गया  है  ।  समिति  का  एक  विचारार्थ  विषय  अनधिकृत  भ्रा  रक्षण
 लेने  वाली

 अ्रमान्यताप्राप्त  यात्रा  एजेंसियों  सहित  बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  किए  गए  भ्रंनाचारों

 की  प्रकृति  की  पहचान  करना  श्रौर  उन्हें  रोकने  के  उपायों  का  सुझाव  देना

 समिति  की  श्रन्तिम  रिपोर्ट  प्रभी  नहीं  मिली  है  ।

 पेट्रोल  को  बचत  के  लिए  विशेष  रूप  से  तेयार  किया  गया  आयुर्वेदिक  तेल

 श्रो  बसन्त  साठे  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 (3)  क्या  सरकार  ने  इस  ग्राशय  के  समाचार  देखे  हैं  कि  कोलहापुर  के  ्रायुर्वेदा चाय
 ने  एक  ऐसा

 आयुर्वेदिक  तेल  तैयार  किंया  है  जिससे  पैट्रोल  में  मिलाने  पर  पेट्रोल  की  खपत  में  20
 प्रतिशत  बचत  हो

 सकती  ि  ;  we

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :
 कथित  रिपोर्ट

 टाइम  इन्डिया  के  16  1974  के  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।;

 भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  को  इस  ढंग  से  पेट्रोल  की  खपत  में  कमी  करने  की

 संभाव्यता  पर  झ्रध्ययन  करने  तथा  अपनी  राय  देने  के  लिये  कहा  गया

 गरणाकुलम  और  कायमकुलम  रेल  लाइन  के  लिए  केरल  सरकार  की  भूमि

 और  *स्लोपरਂ  मुफ्त  में  देने  को  पेशकश

 2353.  श्री  वयालार  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 FAT  केरल  सरकार  ने  एलेप्पी  होकर  एरणाकुलम  ज अरार  कायमकुलम  के  बीच  रेल-लाइन

 के  निर्माण  Sa  भूमि  श्रौर  रेल  स्लीपरਂ  मुफ्त  में  देने  का  निर्णय  किया  है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकर  श्रौर  जनता  की

 ame  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ?

 ऐल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी :  )  और  (a)  एरणाकुलम से  एलेप्पी  तक

 लाइन  ने  निर्माण  के  लिए  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  लाइन  के  साथ  की  सरकारी  जमीन  श्रावश्यक

 स्लीपर  मुफ्त  दिमे  जाने  का  प्रस्ताव  प्रभी  एक  सप्ताह  पहले  प्राप्त  | ड  है
 प्रस्ताव  की  जांच  की

 जा

 रही  है
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 डेन  गेस  ataszi  की  बितरण  wala

 2354.  श्री  बनमाली  पटनायक
 Ls  क्या  पेट्रोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 घनशाह  श्रधान  |

 क्षरंग कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  विक्रेताओं  के  माध्यम  से  ssa  गैस  के  सिलिंडरों  की  श्रपर्याप्त  वितरण

 पद्धति  की  शर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  कमी  की  अवधि  में  गेस  सिलिडरों  के  उचित  वितरण  के  बारे  में  कोई  जांच  प्द्हाल  को

 जाती  है  ;  अर

 क्या  इंडियन  श्रायल  कारपोरेशन  द्वारा  स्वयं  विशेष  रूप  से  बड़े  शहरों  विट रण
 पद्धति

 को  झपने  नियंत्रण  में  लेने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  गया  है  झर  यदि  तो  इसके  कया  परिणाम

 रह े?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  जोर  (q)

 अनेक  बार  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  विशेषकर  कमी  के  के  रिफिल  की  सप्लाई  स  विलम्ब
 कि

 तथा  डीलरों  द्वारा  गैस  सिलेंडरों  के  वितरण  मं  wer  कदाचारों  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  ६

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  इस  प्रकार  की  शिक्रायतों  की  जांच  की  गई  है  तथा  यवासंभत्र  गस

 को  उचित  वितरण  की  पद्धति  को  कारगर  बनाने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 सावधानी  aa  विचार  करने  के  पश्चात  भारतीय  तेल  निगम  ने  ara  गैस  की  fast  नीति

 जो  डिस्ट्रिब्यूटरशिप  श्रारगेनाइजेशन  के  माध्यम  से  सिलैण्डरों  में  भरी  जाती  तेयार

 की  है  जबकि  निगम  द्वारा  श्रौद्योगिक  उपयोग  हेतु  एल०  पी०  जी०  क  विक्रप  कायें  सीधा  अपने  राध  में

 लिया  है  ।  इस  नीति  में  किसी  परिवर्तन  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  स्थित  रेलवे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  बंगला  देश  के  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण

 2355.  श्रो  नवल  किशोर  wat:  क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  के  कुछ  रेल  श्रधिकारियों  को  भारत  के  रेलवे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  परीक्षण

 दिया  गया

 Co oneal  :
 यदि  तो  ए  विदेशी  कमंचारियों  की  सख्या  कितनी  थी  at  ि  S  नहें  किन  किल  केन्द्रों

 में  प्रशिक्षण  दिया  गया  तथा  उनके  प्रशिक्षण  पर  हुये  व्यय  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  श्रत्य  देशों  से  भी  कुछ  त्रौर  कर्मचारियों  के  छत  को

 आशा है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-संत्री  मुहम्मद  शफी
 :  हां

 wa  तक  बंगला  देश  से  wig  प्रशिक्षार्थियों  की  संख्या  58  है  ्नौर  उन्हें  रेलवे  स्ट  ला a?

 भारतीय  रेल  उच्च  रेल  पथ  प्रौद्योगिक  पूना  श्रौर  भारतीय  रेल  यांत्रिक  श्रौ
 र
 बिजली

 इंजीनियरी  जमालपुर  में  इन  संस्थानों  में  उपलब्ध  क्षमता  के  प्रतुवार रप्रशि
 तग  दिया  रदा  था  ।

 हस  प्रयोजन  के  लिए  केवल  एक  मामले  के  अलावा  कोई  पुथक्‌  पाठ्यक्रम  नहीं  रखा  गया  था  झर

 वार  खर्चे  के  प्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  की  प्रशिक्षण  की  प्रवर्ध  में  प्रति  माह  प हहॉ  रु०

 ऊ
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 निर्वा  भत्ता  दिया  गया  था  किन्तु  तीन  प्रशिक्षा थियों  को  कनाडियन
 स
 सरकार  द्वारा  निर्वाह  भत्ता  दिया

 जाता  शा  जिसके  अ्रनरोध  पर  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।

 हां
 ।

 भारतीय  रेलें  विदेशों  के  रेल-प्रधिकाररियों  को  रेल  परिचालन  में  शैक्षणिक  श्रौर  व्यावहारिक

 प्रशिक्षण  देती  रही  हैं  ।  शैक्षणिक  प्रशिक्षण  रेलवे
 स्टाफ  भारतीय रेल  उच्च  रेल  पथ

 प्रौद्योगिक  भारतीय  रेल  सिगनल  इंजीनियर  श्र  संचार  सिकन्दराबाद

 भारतीय  रेन  यांत्रिक  झ्र  बिजली  इंजी  नियरी  संस्थान  जमालपुर  श्रौर  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण  स्कलों  में  दिया

 जाता  है  ।  व्यावहा रिक  प्रशिक्षण  झ्रावश्यकता  के  रेलवे  संस्थापनों  में  दिया  जाता  है  |

 शिक्षण  की  व्यवस्था  श्रामतौर  पर  विशेष  राष्ट्र  मंडलीय  अ्रफ़ीकन  सहायता  योजना  त्रौर  कोलम्बो

 योजना ने  अन्तगत  की  जाती  हैं  ।  इन  योजनाग्रों  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षार्थियों  की  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्राद्मों

 art  निर्वाह
 का  aa

 वित्त  मंत्रालय द्वारा  दिया  जाता  है
 श न् तैर

 भारतीय  रेल  निःशुल्क  प्रशिक्षण  देती  है  ।

 जो  विदेशी  नागरिक  इन  योजनाग्ों के  भ्रन्तगंत  नहीं  राते  उन्हें  भी  facet 9  प्रशिक्षण  के  लिए  रख

 लिया  जाता है  चशतें  प्रायोजित  करने  वाले  देश  उनकी  यात्ता  और  निर्वाह  का  खर्च  दें  ।

 लम्बो  दूरी  तक  जाने  बाली  गाड़ियों  का  te  किया  जाना

 2356.  शी  नवल  किशोर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 a  )  क्या  सरकार  ने  देश में  लम्बी  दूरी तक
 जाने

 are  कुछ  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  को  कर

 दिया  है  ;

 यदि  तो  उनसे  संबंधित  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ,

 इन  गाड़ियों के  बन्द  कर  दिये  जाने  से  होने  वाली  यात्रियों की  भीड़  का  सामना  करने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  महम्सद  शफी  :  और  (a)  1974  मे

 रेल  CAAT  रियों  की  हड़ताल  के  कारण  लम्बी  दूरी  की  कुछ  महत्वपुर्ण  डाक|/एक्सप्रस  गाड़ियों

 निलंबित  sot  पड़ीं  ।  लगभग  इन  सभी  गाड़ियों  को  चलाया  जा  चुका  है  सिवाय  सप्ताह में
 दो  बार

 चलने  वाली  115/116  बम्बई-लखनऊ जनता  एक्सप्रेस
 जिसे

 भी  शीघ्र ही  पुनः  चलाये
 जाने

 की

 सभावना  हं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मेसर  डिवीजन  में  मंसुर  और  चामराज  नगर  के  बीच

 रेलवे  लाइंन

 2357.  श्री  एस०  एम०  कया  रेल
 मंत्री

 यह  बताने  की  g कृपा  वारेंगे  कि  :

 (at)  क्या  दक्षिण  रेलवे  के  मैसूर  डिवीजन
 में  मैसूर  ae  चामराज  नगर  बीच  रेलवे

 लाईन  के  स्थान  पर  60  पौंड की  पटरियां बिछाई  गई  हैं  ।

 यदि  तो
 कब  |

 क्या  भ् एसा  करने  के  बाद  से  ननजंमुड  श्रौर  चामराज  नगर
 के

 बीच  रेल  गाड़ियों  की  गति

 में
 इससे

 सुधार  हुमा  है  ;
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 यदि  नहीं
 तो

 इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  34-Hal  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  at

 यहू
 बदलाव

 कार्य
 74

 में  पूरा  हो  चुका
 है

 ।

 और  रफ्तार-परीक्षण  कर  लेने
 के  बाद

 40  कि
 ०

 पी०  प्रति  घंट  को  उतमात

 रफ्तार  को  बढ़ाकर  65  कि०  मी ०  प्रति  घंटा  कर  दने
 का  विचार  है  ।

 बेरोजगार  स्नातकों  को  उबरक  वितरक  बनाना

 2359.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  की  कृपा  फरग

 कि  क्या  उर्वरक  वितरण  एजेन्सियां  देने  के  लिये  बेरोजगार  स्नातकों  विशेषतया  कृपि  स्तातकों  को  कोई

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  म॑
 राज्य  मंत्री  शाहनवाज at)  :  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायंगी
 ।

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  रेल  गाड़ियों  a  बिता  टिकट  यात्रा  करने  के  कारण

 हुई  हानि

 2360.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 वर्ष  1973-74
 में  रेल

 गाड़ियों
 में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  करण  कितनी  हानि  हुई

 और

 क्या  रेलवे
 में

 बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  के  लिये  यात्रियों  की  जांच  कंरने हेतु

 raga  को  fash  रेलवे  पास  प्रदान  करके  सार्वजनिक  जनता  को  इन  उपायों  में  शामिल  करने

 की  कोई  योजना है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद शफी  कुरेशी  )  )  भारतीय  रेलों  पर  बिना  टिकट

 यात्ना  के  कारण  राजस्व  को  होने  वाली  हानि  का  प्रावकलन  अलग-ग्रलग  वर्ष  के  अ्राधार  पर  नहीं  किया

 जाता  इसलिए  1973-74  के  अआवेड  प्लग  से  उपलब्ध  नहीं  ह  1967-68  सभी  भा  रती  रेलों

 पर  नमने  के  तौर  पर  एक  जांच  की  गयी  थी  जिसके  पर  अनमान  लगाया  गया  था  किः  प्रतिवर्ष

 लगभग 20  से  25  करोड़  रुपय  की  हानि  होती  है  ।  इसके  बाद  की  जांचों  से  मालम  हुमा  है  कि  faa

 टिकट  यात्रा  की  घटनाओं  में  काफी  कमी  हो  गयी है  ।  भारतोव  रेलों  पर  बिता  टिकट  यात्रा  का

 अनमान  लगाने  के  लिए  एक  दूसरा  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  |

 बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  काम  मं  जनता  का  सहयोग  लेने  की  पहले  से  ही

 प्रचलन  में  है  ।  उदाहरण  के  लिए  रेलों  द्वारा  प्रचानक  जांच  के  काम में  प्रडपात  स्वयं  सेवों  संगठनों  के  स्वय

 सेवकों  का  सहयोग  लिया  जाता  है  श्रौर  एसे  स्वयं  सेवकों  को  उनके  निवास  स्थान  के  निकट  के  स्टेशन

 at  अचानक  जांच  के  प्रस्तावित  स्थान  के  बोच  दूसरे  दर्ज  (atatr  दर्जा  का  मुफ्त  पास  दिया

 जाता है  ।  क्षेत्र  के  विद्यार्थियों  तौर  गांव  के  मानन्दि  व्यक्तियों  का  रेलों  द्वा रा  बिना  टिकट  यात्रा

 की  रोकथाम  के  लिए  की  जाने  वाली  जांचों  के  काम  में  समय-समय  पर  सहयोग  लिया  जाता  है  ।

 रेल  उपयोगकर्ता परामशें  समिति  के  सदस्यों को  ag  अधिकार है  कि  वे  रेलों  के  टिक८  जांच
 करने  वाले

 कमेंचा  रियों  को  विनिर्दिष्ट  जांच  के  लिए  area  दे  सकते  हैं  ।
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 a  अ  ए  ए एएएਂ  ed

 औवध  एककों  पर  मूल्य  नियन्त्रण  का  प्रभाव

 2361.  श्री  बसंत  साठे  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह  बतान  की  कृपा  करेंगे फि

 क्या  सरकार ने  प्रापघ  उद्योग में  लघु
 मध्यम  तथा  बड़े  एककों  तथा  विदेशी

 सहयोंग  से  चलने  वाले  एककों  पर  मूल्य  नियंत्रण  के  प्रभाव  का  कोई  तुलनात्मक  अ्रध्ययन  किया  है

 (a)  क्या  अनेक  उत्पादों  के  लिए  एक  मुश्त  मूल्य  नियंत्रण  का  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा

 प्र a  ;  झर

 यदि  तो  लघु  एककों  को  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  सहायता  करने  तथा  इन्हें  बढ़े

 एककों  को  प्रतिस्पर्धा  से  बचाने  के  लिये  fea  गये  प्रस्तावित  उपाय  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  ऐसा
 '  कोई

 अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि  श्रौर  5  अन्य  कंपनियों  के  बारे  में  किए  गए अध्ययन से  ag

 यता  चला  है  कि  सुत्रयोगों  के  निर्माण  मं  विदेशी  कंपनियों
 की  कराधान  से  पूर्व  लाभप्रदता  जो  1969/

 1969-70 में  14.  72  प्रतिशत  1972/72-73 4  गिर  कर  7.54  प्रतिशत  हो  गई  तथा

 अन्य  कंपनियों  की  कराधान  से  पत्र  लाभ  14.  72  प्रतिशत से  घटकर  7  प्रतिशत हो  गई  थी  ।

 rat
 1970 में  संगठित  क्षेत्र  तथा  aq-eA  द्वारा  निमित  समतुल्य  उत्पादों के

 मूल्यों  को  ध्यान  में  रखकर  लघधु-क्षेत्र  द्वारा  निर्मित  सुत्रयोगो ंके  मूल्य  wae

 1970  के  sera  निर्धारित  किए  गए  थे  ।

 क्षेत्र  के  प्रौबध  निर्माण  एककों  को  निम्नलिखित  रियायत  उपलब्ध

 (i)  समस्त  औषध  निर्माण  जिनका  वार्घिक  उत्पादन  50  लख  रुपये  प्रति  वर्ष  से  प्रधिक

 नहीं  को  श्रौषध  नियंत्रण  )  श्रादेश  1970
 के

 पैरा  9,  10  त्रौर  13  जो  के

 मलय  निर्धारण  के  लिए  सरकार  से  अ्रनमति  लेने  से  संबंधित  से  छट  दे  दी  गई  है  ।

 (ii)  उन  जिनका  उत्पादन  एक  करोड़  रुपये  से  श्रधिक  नहीं  है  को  गत
 2  वर्षों के

 उपयोग  30  प्रतिशत  विकास  के  पर  सरणीबद्ध  कच्चे  माल  का  आवेदन  किंया  जाता  है  |

 (iii)  उन  एककों  जिनका  उत्पादन  एक  करोड़  रुपये  या  उससे  alas  है  को  उनके  गत  2  वर्ष  के

 अधिकतम  उपभोग  तथा  15  प्रतिशत  विकास  के  श्राधार  पर  सरणीबद्ध  कच्चा  माल  झ्रावंटित  किया

 जाता है  ।

 लघ  औषध  एककों  के  लिए  कच्चे  माल  की  कमी

 2362.  श्री  बसंत  , :
 कया  पेट्रोलियम और  मत्ती  यह  बताने  की  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  धामनकर

 क्या  aloe  उद्योग  के  लघु  एककों  को  कच्चे  माल  विशेष  रूप  से  पूल  वाले  तथा  सरकारी

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  प्राप्त  होने  वाले  कच्चे  माल
 उ
 उपलब्धता

 के
 बारे

 में
 श्रत्यधिक  कठिनाई  का

 सामना करना  पड़  रहा
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 (=)  यदि  तो  औषध  उद्योग  के  लघु  एककों  को  कच्चे  माल  की  नियमित  तथा  पर्याप्त  सप्लाई

 सुनिशिचत  ara  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  श्रौर  तत्सम्बन्धी  रूप  रेखा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार को  लघु  एककों  को  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  मामले  में  राज्य  व्यापार  निगम

 आई  ०डी  ०पी  ०एल
 ०  जैसे  संगठनों  द्वारा  श्रनुचित  विलम्ब  किये  जाने  तथा  परेशान  किये  जाने  के  बारे

 में  लघु  एककों  से  अ्रनेक  शिकायतें  मिली  श्रौर

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  और  (a)

 हाल  में  पेट्रोलियम  संकट  के  कारण
 न

 केवल  विश्व  बाजार  में  प्रौषधों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  अपितु  उनमें

 से  कुछ
 उपलब्ध

 नहीं  हुए
 ।

 इसके  कारण  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  तथा  राज्य  व्यापार

 निगम  झाथना  आराई  ०डी  ०पी  ०एल०  द्वारा  वितरित  36  औषधों  तथा  मध्यवर्ती  झ्रौषधों  1973-74

 कीਂ  हकदारी  के  विटामिन  बी  6,  ट्रेट्रासाइवलीन  एच  ०सी  ०एल०  तथा

 गुनीवाइन  को  विभिन्न  उत्पादक  यूनिटों  को  उपलब्ध  कराया  गया  है  ।  वर्ष  1974-75  के

 विटामिन  वी  6,  सल्फागनीडाइन  तथा  फेनोबारीविटोन  को  छोड़कर  समस्त  पधों  की  पर्याप्त

 सप्लाई  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  ने  व्यवस्था  की  है  ।

 जहां तक  1974-75 के  लिए  हकदारी  का  प्रश्न  कुछ
 Mie  को

 पर्याप्त  रूप  में  रिलीज  किया

 गया  हे  तथा  जबकि  मामलों  में  कुछ  सप्लाई  प्राप्त  हुई  तथा  फेनोवारविटोन  एवं  के

 सप्लाई  को  शीघ्र  रिलीज  होने  की  ara  है  जिससे  कमी  को  जल्दी  से  दूर  किया  जा  सके  ।  विटामिन बी  द

 के  मामले  में  भी  कुछ  सप्लाई  की  व्यवस्था
 की

 गई  है  यद्यपि  पर्याप्त  कमी
 को

 पूरा  करना  है  जिसके  लिए

 प्रयत्न  जारी  हैं  ।

 और  उद्योग  समय-समय  पर  सरकार  को  विभिन्न  प्रपूंज  श्रौषधों  तथा  मध्यवर्ती

 आ्रौषधों  की  उपलब्धता  की  स्थिति  के  बारे  में  सूचना  देता  है  ।  इस  के  बार  में  लघु  उद्धयोग  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  सामयिक  बैठकों  में  विचार  विम्शें  होता  है  ।  के  लिए  व्यवस्था  के  बारे  में  उत्पादक

 यूनिटों  को  रिलीज  करने  के  संबंध  में
 भी

 राज्य  न्यापार  निगम  के  प्रायात  सलाहकार.समिति  की

 जो  प्राय  प्रत्येक  त्रैमास  में  होती  है  में  विचार  विमर्श  होता  है
 ।

 हिन्दुस्तान  पिपरी  म॑  उत्पादन

 2363.  श्री  वसंत  साठे  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  पिंपरी  में  उत्पादन  कार्यक्रम  इस  एकक  में  श्रमिक

 प्रशांति  के  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  श्रौर  1973-74
 में  इस

 कम्पनी  को  1.  50  करोड़

 रुपये  से  घाटा  होने  की  संभावना  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  एकक  में  विक्रीय  संकट  उत्पन्न

 हो  भ्ौर

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  एकक  में  श्रौद्योगिक  शान्ति  स्थापित  करने

 are  उत्पादन  के  सामान्यीकरण  में  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  हैं/की

 जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 वर्ष  1971-72,197  2-73;  तथा  1973-74 के  दौरान  हिन्दुस्तान  एन्टिबायोटिक्स  पिंपरी
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 में  विभिन्न  पदों  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  था  :
 ee  ee  भ

 1971-
 72  1972-73  1973-74

 पेनसिलीन  एम०एम  ०य  ०  66  32.0  81.87  75..54

 61474  72350  62972 स्टेप्टोमाइसीन  ग्राम  )

 ~  13.00  6.747  7.28

 वैलिंग  (ara)  520.  31  500.23  522.95

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  उत्पादन  कार्यक्रम  पर  किसी  श्रमिक  श्रशांति  का  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।

 1973-74 के  दौरान  कम्पनी  को  लगभग  1.0 70.0  करोड़  रुपये  की प्रत्यशित  हानि  सख्यत

 कच्चे  माल  में  भ्रत्यधिक  वद्धि  के  कारण  हुई  ।  स्टैप्टोमाइसीन  के  उत्पादन  के  लिए  नये  स्ट्रेन  के  प्रतिस्थापन

 के  साथ  यह  की  गई  है  कि  कम्पनी  के  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  होगा

 पेटोलियम  उत्पादों  की  खपत  में  कमी  करने  सम्बन्धी  योजना

 2364.  श्री  धामनकर  क्या  पेटोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  पर  रोक  हाईस्पीड डीजल  शरार

 लाइट  डीजल  aaa  भटटी  तेल  तथा  मिटटी  के  तेल  की  खपत  पर  प्रतिबंध  लगाने तथा  ऊर्जा  के

 वैकल्पिक  स्रोत  का  पता  लगाने  संबंधी  किसी  orators  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  प्रौर  क्या

 परे  प्रतिबंध  रेल  तथा  रक्षा  मंत्रालयों  पर  समान  रूप  से  लाग  होंगे

 क्या  कोई  समयबद्ध  राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीति  बनाने  का  विचार  है
 झर

 कुछ  मामलों  में  के

 स्थान  पर  ऊर्जा  के  स्रोतों  के  प्रयोग  को  अ्रनिवा्ये  बनाया  जायेगा

 बया  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  स्रोत  का  प्रयोग  करने  वालों  को  विशेष  रियायतें  तथा  प्रोत्साहन

 ये  श्रौर

 व्या  श्रशोधित  तेल  के  ward  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  में  कमी  की  जायेगी  जिससे

 अशोधित  तेल  तथा  पेटोलियम  उत्पादों  के  श्रायात  पर  aes  होने  वाली  राशि  में  कमी  हो  सके  श्रौर  यदि  हां

 तो  कितनी ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  खां  और

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  सक्रिय  प्रयास  कर  रही  है  ।  यदि  श्रावश्यक

 समझा  गया  तो  रेलवे  तथा  सेना  द्वारा  प्रयोग  किए  जाने  वाले  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  पर  भी  संचालन

 कार्येक्षमता  प्रथवा  सेना  की  तैयारी  पर  बिना  कोई  प्रभाव  डाले  यथा  संभव  रोक  लगाई  जाएगी  |  यीजना

 अयोग  are  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  पर  राष्टीय  समिति  ने  तेल  संकटों  की  समस्या  पौर  ऊर्जा  के  वैकल्पिक

 स्रोतों  को  विकसित  करने  की  श्रावश्यकता  को  समझ  लिया  है  ।  सरकार  द्वारा  नियकत  की  गई  ईधन  समिति

 राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीति  के  सभी  पहलझ्रों  की  जांच  कर  रही  है  डी  ०जी  ०टी  ०डी०  के  प्रधीन  भट्टी  तेल पर

 स्थायी  समिति  ऐसे  उद्योगों  के  जो  प्रौद्योगिकीय  झ्राधारों  पर  कार्य कर  सकते  तेल  की  बजाय

 कोयले  से  काय  करने  के  लिए  क  काय  क्रम  तयार  कर  रही  जब  तक  प्रौद्योगिकीय  ware  पर

 श्रावश्यक  नहीं  समझा  जाता  तव  तक  उद्योगों  को  जिन्हें  तेल  की  श्रावश्यकता पड़ती  है  नये  लाइसेंस नहीं

 दिए  जाने  हें

 भारत  सरकार  ने  1  जूम  1975
 के

 पूर्व  स्थापित  कोयले  से  कार्य  करने  वाले  बायलरों

 अथवा  तेल  से  कार्य  करने  वाले  बायलरों  को  कोयले  से  कार्य  करने  वाले  बायलरों  में  परिवतित  करने  के
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 लिए  कोई  मशीनरी  अथवा  संयंत्र  के  संबंध  में  विकास  छूट  देने  की  एक  प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  पहले

 ही  कर  दी  है  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  मूल्य  निर्धारण
 भी

 इस  प्रकार  का  है
 जो

 ऊर्जा  के  सस्ते  वैकल्पिक

 स्रोतों  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन देगा  ।

 श्रशोधित  तेल  तथा  श्रन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  कारण  उनके

 ward  को  सीमित  रखना  होगा  ।  197  3-74  के  दौरान  अशोधित  तेल  के  लगभग  14.  07  मीटरी टन

 भौर  उत्पादों के  3.61  मीटरी  टन  के  श्रायात  के  स्थान  पर  ह  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  तेल

 के  लगभग  13  मिलियन  मीटरी  टन  शभ्रौर  उत्पादों  के  3  मिलियन  मीटरी टन  के  ara  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 erratarstart  तथा  एनाह्जीन  बनाने  के  लिए  फाइजर  तथा  grace  कम्पनियों

 को  लाइसेंस देना

 2365.  घामनकर :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे  कि
 :

 क्या  ग्राई  ०डी  ०पी  Te
 ०  तथा  कारखानों  सहित  फाइजर्स  तथा  होचैस्ट्स  कम्पनियों  ने

 डाक्सीसाइविलन  ate  एनालजिन  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  मांगे

 क्या  भारतीय  कारखानों  तथा  श्राई०डी०पी०एल०  ने  इन  विदेशी  कम्पनियों  को

 लाइसेंस  देने  का  विरोध  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  डाक्सीसाईक्लिन  श्रौर

 जिन  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  देने  संबंधी  वास्तविक  स्थिति  कया  है  ?

 पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  हां
 ।

 शझ्राई०डी०एम०ए०  ने  डौक्साइक्लीन  के  लिए  फाइजर  को  लाइसेंस  देने  में  श्रापत्ति  की  ।

 ०डी  ०पी  oUefo  ने  एनालजीन  के  सम्बन्ध  में  grace  को  लाइसेंस  देने  में  श्रापत्ति  की  ।

 डोक्सीसाइक्लीन के  संबंध  में  फाइजर  को  तथा  एनालजिन  के  संबंध  में  होचेस्ट  को  कोई

 भौद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  ।  उनके  सम्बन्धित  श्रावेदन-पत्न  विचार  विमर्श  के  विभिन्न  स्तरों  पर

 हैं  ।

 श्रीलंका  द्वारा  कच्चाटीबू  द्वीप  में  तेल  को  खोज

 2366.  थी  आर०  बी०  स्वामीनाथन :  क्या  पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  श्रीलंका  को  हाल  ही  में  कच्चाटीवू  के  निकट  क्षेत्र  में  तेल  का  पता  लगा  है  ;

 क्या  यह  क्षेत्र  भारत  की  समुद्र-सीमा  के  प्रन्तगत  भ्राता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  उस  क्षत्र  के  निकट  तेल  की  खोज  करने  का  विचार  कर  रहो  है  जो

 @a  भारत  के  नियंत्रणाधीन है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहजवाज  कच्चाटीवू के

 निकट  तेल  पाये  जाने  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 (77)  पाक  स्टेट्स  के  भारतीय  भाग  में  सोवियत  भूकम्पीय  जहाज  के  प्रयोग  से  तेल  तथा  प्राकृतिक

 मैस  भ्रायोग  दवारा  1966  में  प्रारम्भिक  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  किये  गये  थे  ।  तेल  तथा  गैस  के  लिये  पाक  स्टेट्स

 के  इस  भाग  के  अ्रन्वेषण के  लिये  उठाये  जाने  वाले  कदमों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नेमित्तिक  श्रमिकों  के  बार  में  सियाभाई  न्यायाधिकरण  को  सिफारिश

 2367.  श्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 रेलों  में  काम  करने  वाले  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 मियां  भाई  न्यायाधिकरण में  नैमित्तिक श्रमिकों  के  बारे  में  वर्ष  1972 में  क्या

 सिफारिशें  की  थीं  ;  श्रौर

 इन  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  हेतु  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जा

 रही  तो  वह  क्या  a!

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  31-3-1973  को

 3.17  लाख |

 और  एक  विवरण  संलग्न हैं  ।

 विवरण
 तनना

 मियाभाई  श्रधिकरण  द्वारा  1972  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशों  की  गई  कारवाई

 (1)  यदि  डेढ़  वर्षे  से  अधिक  अवधि  के  लिये  स्थानीय  दरें

 ज्ञात  नहीं  की  जाती  या  नहीं  की  जा  सकती  तो

 त्तिक  श्रमिकों  की  महंगाई  भत्ते  सहित  न्यूनतम

 वेतन-मान
 के  1/30 की  दर  पर  भुगतान  किया

 जाना  चाहिये  |

 (i)  परियोजना-इतर  मिर्माण  कार्यों  पर  लगे  हुए

 नैमित्तिक श्रमिकों  के  लिये  स्थायी  हैसियत  पाने

 के  लिए  सेवा  की  अधिकतम  अवधि  की  वतंमान

 छ  महीने से  घटाकर  चार  महीने  कर  दिया  जाना

 चाहिय े।
 |

 (iii)  न्यूनतम  मजूरी  प्रधिनियम  द्वारा  शासित  श्रमिकों  +  द्वारा  कार्यान्वित कर  दी  गई

 को  इन  दरों  पर  भुगतान  किया  जायें
 :

 )  स्थानीय  या

 यदि  उपलब्ध  न  हो  तो  महंगाई को

 भत्ते  सहित  वेतनमान  के  न्यूनतम  का

 1/30,  श्रौर

 यदि  अथव
 न्यूनतम  मजूरी

 श्रधिनियम  के  aera  मिलने  वाली  दर  से

 कम  हो  तो  न्यूनतम  मजूरी  प्राधिकारी

 द्वारा  निश्चित की  गयी  दरों  पर ॥  J
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 (iv)  वेतनमान  दर  के
 स्थानीय

 दर  से
 faa

 होने  की
 इस  संबंध में  13-6-74  को  श्रादेश

 दशा  में  परियोजना  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  जारी  किये  गये  शौर  कार्यान्वित  किये

 दर  से  भुगतान  किया  जायगा  शर्ते  यह  है  कि  उन्हें  जा  रहे  हैं  ।

 महीने
 की

 निरन्तर  प्रवधि  के  लिये उसी  किस्म

 के  काम  पर  लगाया  जाय  ।

 कांगड़ा  बेली  रलवे  में  काम  कर  रहे  रल  कर्मचारियों  को  anean  नौकरी

 2368.  श्री  नारायण चन्द  पाराशर  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कांगड़ा  वैली  रेलवे  लाईन  को  जवानवाला  शहर  से  श्रागे  बन्द  करने  से  कितने

 रेलवे  कर्मचारी  प्रभावित  हुए  हैं  ;

 (a)  क्या  उन्हें  वैकल्पिक  रोजगार  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  उक्त  रेलवे  लाईन
 को

 फिर  से  चालू  करने  के  पाश्चात्‌  उन्हें

 फिर  से  उनके  पदों  पर  ले  लिया  जायेगा  ;  wk

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण है  ?

 रेले  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  295  |

 ै
 मौर  यथा  संभव  प्रत्येक  कमंचारी  की  परिस्थितियों  अ  1  ४  प्रावश्यकताझ्रों

 को  ध्यान  में  रखते  लाईन  के  फिर  से  चालू  होने  इन  कर्मचारियों  को  उनके मूल  पदों

 पर  समाहित  करने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 भारतीय  उर्वरक  निगम  क  कुछ  मुअत्तिल  अधिकारियों  को  बहाली

 ~
 2369.  श्री  नारायण  चंद  पाराशर

 :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारतीय उर्वरक  निगम  के
 जो

 श्रत्यावश्यक  वस्तु  भ्रधिनियम

 का  उल्लंघन  करने  में  भ्रन्तग्रस्त  जिन्हें  या  तो  ~~)  कर  दिया  गया  था  श्रथवा  लम्बी

 पर  भेज  दिया  गया  मूल  पदों  पर  बहाल  कर  दिये  गए

 यदि  al,  तो  किन  परिस्थितियों  के  श्रधीन  ऐसा  किया  गया  ak

 संबंधित  अ्रधिकारी  कौन हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  से

 भारतीय  vas  निगम  के  कुछ  जो  गत  वर्ष  ट्राम्बे  के  कुछ  कथित  विपणन

 मामलों  में  अ्रंतग्रेस्त  को  इन  मामलों  की  जांच  होने  तक  weet  पर  जाने  के  लिए  सलाह

 दी  गई  थी  इन  संबंधित  अधिकारियों  के  नाम  निम्न-लिखित  हैं

 1.  के ०  मुखर्जी ,  निदेशक

 = 9  श्री  दलीप
 प्रधान निदेशक

 3.  श्री  वी०
 x

 ,  विपणन  प्रबन्धक ।
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 a

 उपरोक्त  मामले  से  संबंधित  इन  श्रधिकारियों  में  से  किसी  को  भी  निलंबित  नहीं  किया

 गया  ।  अब  ये  अ्रधिकारी  way  ड्यूटी  पर  वापस  गये

 यूरिया  क  लिए  उत्पाद  मिश्र  a  परिवतंन

 2370.  श्री  पी०  गंगादेव  :  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्पाद  में  मिश्र  में  परिवतन  करने  का  है  जिससे

 ठोजन  यरिया  प्रौर  उत्पादों  के  उत्पादन  को  इस  प्रकार  न्तलित  किया  जा

 सके  कि  उससे  उर्वरक  की  कमी  को  झांशिक  रूप  से  पुरा  किया  जा  सके

 क्या
 इस

 बारे  में  कोई  कार्यवाही
 की

 गई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  at)
 से

 वर्तमान में  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  विचारधीन  नहीं है  किन्हीं  विशेष  यूनिटों  के  उत्पाद-मिश्रण

 में  लाने  से  भी  संयंत्र  पोषकों  के  देशीय  उपलब्धता  में  सुधार  होने  की  are

 नहीं
 है

 भारत  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  Hl  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  रूसो

 विशेषज्ञ दल  का  दोरा

 2371.  श्री  वयालार  रवि  क्या  पेटोलियम और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  के  लिये

 कोई  रूसी  विशेषज्ञ  दल  निकट  भविष्य  में  भारत  का  दौरा  करेगा ;

 क्या  केरल  सरकार  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  उक्त  दल  को  राज्य  में  तट-दूर

 तेल  की  खोज  की  सम्भावना  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  राज्य  का  दौरा  करना  चाहिए

 अ्ौर

 यदि  तो  sat  सुझाव  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 जी पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( i  शाहनवाज

 नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 AAT  में  एक  रासायनिक  प्रक्षालन  संयंत्र  को  स्थापना  करने  के  बारे  में  इंडो-बर्मा

 पेटोलियम  कम्पनी  को  योजना

 2372.  श्री  रघनव्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  qetfaara  और  रसायन  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडो-बर्मा  पैट्रोलियम  कम्पनी  क  मथुरा  में

 |  एक  रासायनिक  प्रक्षालन

 डिट्रजेंट  )  संयंत्र  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  कोई  योजना  है  ;
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 यदि  तो  क्या  इसकी  परियोजना  रिपोर्ट  पूरी  हो  गई  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम
 और

 रसायन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 शाहनवाज  at):  से

 इन्डो-बर्मा  पैट्रोलियम  कम्पनी  संशिलष्ठ  प्रक्षालक  एकक  की

 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  एक  जारी  किया  गया  किन्तु  उन्होंने  स्थान  के  बारे  में  at

 तक
 निर्णय  नहीं  लिया

 ।
 पार्टी  द्वारा  कोई  प्रायोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  ।  स्कीम

 के  ब्यौरे  जसा  कि  श्रावेदन-पत्न  में  दिया  गया  नीचे  दिये  गये  हैं

 1.  क्षमता  10,000  मीटरी  टन  प्रतिवर्ष

 2.  प्रायोजना की  लागत  138  लाख  रु०

 3.  कोई  श्रायातित  उपकरणों  की

 wana Tel st नहीं  है  ।

 4.  देशीय  उपकरणों  के  मूल्य  67.22  लाख  रुपये

 5.  कच्चे  माल  की  सामग्री की  झावश्यकता  जब  तक  also  पी०  ato  Uso  से  देशीय

 कच्चा
 माल  उपलब्ध

 न  हो  तब

 तक  30.00  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  ।

 रेल  बैंगनों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  राजस्थान  में  जमा  हो  गया  नसक

 2373.  श्री  मिश्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 | fm
 )  क्या  राजस्थान  से  देश  के  अन्य  भागों  को  नमक  के  परिवहन  के  लिए  रेल  वैगनों

 की  कमी  के  कारण  वहां  पर  बहुत  अधिक  मात्रा  में  नमक  जमा  हो  गया  श्रौर

 यदि  तो  नमक  के  परिवहन  के  लिए  सम्बन्द्ध  श्रधिकारियों
 को

 पर्याप्त  रेल

 वगन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (st  मुहम्मद  शफी
 :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 गुजरात  में  रेल  कर्मचारियों  को  जेल  से  रिहा  किया  जाना

 2374.  श्री  प्रसन्नभाई सेहता  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गुजरात  में  700  रेल  कर्मचारियों
 को

 wi  भी  जेल  से  छोड़ा  जाना  है  ;

 यदि  तो  निर्णय  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;

 उनके  विरुद्ध  क्या  ate  हैं
 और

 मामलों  में
 कब  निर्णय  किया

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  नही ं।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता
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 योजना  के  पहले  वर्ष  में  गुजरात  में  नए  क्षेत्रों  के  लिए  रेल  सम्बन्ध

 2375:
 थी  श्रसन्नभाई  मेहता

 :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गुजरात  राज्य  को  पांचवीं  योजना  के  दौरान  ऐसे  नये  क्षेत्रों  के  विकास
 के

 लिये

 कितनी  धनराशि  का  श्रांवटन  किया  गया  है  जहा  रेल  लाइनें  नहीं  हैं  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  था  कोई  प्रस्ताव

 केन्द्र  सरकार  को  भेजा

 जिन  नए  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनें  बिछायी  जायेंगी  उनके  सम्बन्ध  में  मुख्य  बातें
 क्या  हैं  और

 पाँचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  कितने  क्षेत्रों  में  काम  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  Heit)
 :

 नयी  लाइनों के  लिए

 धन  का  श्राबंटन  श्रलग  श्रलग  राज्यों  के  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  बल्कि  समग्र  राष्ट्रीय

 हितों  के  श्राधघार  पर  किया  जाता  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  मिलाकर  कितनी

 नयी  लाइनों  का  निर्माण  शुरू  किया  जायेगा  इसे  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 बहू  बतलाना  कठिन  है  कि  गजरात  राज्य  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नथी  लाइनों  के  लिए

 कितने  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  फिर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मंजूर

 गांधीनगर  बडी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  पुरा  करने  के  लिए  1.43  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गयी

 जी  हां  ।  भावनगर  से  तारापुर  तक  एक  नयी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  एक

 धर्वेक्षण किया  गया  था

 और  राज्य  सरकार  दवारा  किये  गये  एक  श्रध्ययन  के  साथ  ही  1968

 में  भावनगर  ak  तारापुर  के  बीच  एक  नयी  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  रेल  प्रशासन

 एक  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जिससे  मालूम  gar  था  कि  उक्त  लाइन  वित्तीय

 दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  होगी  ।  पहले  किये  गये  सर्वेक्षण  को  श्रदूधतन  बनाने  शौर  इस

 योजना  के  बेहतर  मूल्यांकन  के  लिए  1974-75  में  भावनगर-तारापुर बड़ी
 लाइन  के  लिए

 एक  इंजीनियरिंग  ate  यातायात  सर्वेक्षण  मंजूर  किया  गया  था
 ।

 सर्वेक्षण  का  काम  जारी  है
 ॥

 नडियाड-कपाडवंज-मोडासा क्षेत्र  के  बीच  नयी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  भी  सर्वेक्षण  जारी

 जब  इन  रिपोर्टों  की  जांच  कर  ली  जायेगी  a  धन  उपलब्ध  तब  इन  लाइनों  के

 निर्माण  के  बारे  में  कोई  विनिश्चय  किया  जायेगा

 गेस  व्यापारियों  द्वारा  वितरण  प्रणाली  के  प्रस्तावित  विकेन्द्रीकरण  का  विरोध

 2376.  श्री  Ho  एम०  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुकिंग  गैस  के  दुकानदारों  ने  राजधानी  में  इंडियन  श्रायल  कम्पनी  दवारा

 गैस  वितरण  कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  करने  सम्बन्धी  पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  प्रस्ताव  का  विरोध

 किया है  ;
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 क्या  नये  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  गैस  वितरण का  कार्य
 :

 शिप  )  युद्ध  में  मारे

 गये  सैनिकों  की  fararay,  भूतपूर्व  सैनिकों  तथा  बैरोज़गार  इंजीनियरों  को  प्राथमिकता  देते

 हुये  छोटे  व्यापारियों  तथा  व्यक्तियों
 को

 दिया  जायेगा
 ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  छोटे  व्यापारियों  के  पास  गेस  लगाने
 तथा

 लाने-ले-जाने की  बहुत  कम  सुविधायें  हैं  ;
 ्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  प्रणाली  को  चालू
 रखने

 का  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  (#)  दिल्ली

 में  बड़े  इण्डेन  गैस  के  वितरकों  के  व्यापारिक  क्षेत्र  को  कम  करने  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  कुछ

 विरोध gat  है  ।

 बड़े  वितरकों  के  व्यापार  क्षेत्र  में  कमी  के  साथ  इन  बड़े  वितरकों  में  से  कुछ

 उप-बितरकों  के  ग्रेड  को  वितरक-स्तर  तक  बढ़ाने  तथा  कुछ  नये  डीलरशिपों  का  कि  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  अ्रपंगू  युद्ध  में  मारे  गये
 तथा

 लापता  सैनिकों  के  तथा

 सुचित  जातिध्रनुसुचित  जन-जाति  के  सदस्यों  को  नई  डीलरशिप  देने  के  संबंद्ध में
 भारतीय

 तेल  निगम  की  सामान्य  नीति  का  इन  शझ्रतिरिक्त  डीलरशिप  देने  में  श्रनुसरण  किया  जायेगा

 और  भारतीय  तेल  निगम  उप-वितरकों  को  गया  है  कि  वे

 ट्रान्सपोर्टशन  wife  सुविधाएं  दें  ऐसे  उप-वितरकों  के  ग्रेडों

 जो  ऐसी  सुविधाओं की  व्यवस्था वितरक  स्तर
 तक  बढ़ाया  जा  रहा  नये  डीलरों

 को  इन  सुविधाग्रों  में  से  कम  से  कम  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करनी  होगी
 ।

 भारतीय  तेल  निगम

 दूवारा  aaa  डीलरशिप/एजेंसियों  को  देने  में  soars  जा  रही  वर्तमान  पद्धति  में  किसी  प्रकार

 का  परिवर्तन  करने  का  सरकार  का  विचार  नहीं

 लाभांश  को  अदायगी  पर  tie  लगाने  सम्बन्धी  अध्यादेश  से  प्रभावित

 कम्पनियों  को  संख्या

 2377.  at  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  न्याय  और  कस्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 लाभांश  की  झ्रादायगी  पर  रोक  लगाने  सम्बन्धी  नये  श्रध्यादेश  से  कितनी  कम्पनियां

 प्रभावित  होंगी  ;  श्रौर

 क्या  TEATS  जारी  करने  से  पूर्व॑  कम्पनी  कार्य  विभाग से  सलाह  ली  गई

 थी ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  a  3-Aai  बेदब्रत  :  (a)

 कम्पनी
 पर

 झस्थाई  1974
 की

 धारा
 3  कुछ  वर्ग

 की

 कम्पनियों  at  उल्लेख  जिन  पर  यह  TEATS  लाग  होगा  ।  इसमें  वर्णित  वर्गों  के  अन्तर्गत

 at  वाली  कम्पनियों  की  कम्पनियों  के  वार्षिक  want  तथा  हिस्सेधारिता  प्रतिरूपों

 को  निर्दिष्ट  करते  हुए  निर्धारित  की  जायेंगी  ।  कम्पनियों  के  सम्बन्धित  अवधि  के  हिस्सेधारिता

 प्रति-रुप  तथा  वार्षिक  लेखे  ait  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  लिए  इस  स्तर  से

 प्रभावित  कम्पनियों  की  सही  संख्या का  निर्धारण  संभव  नहीं  होगा ।

 श्री  मान  जी
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 रेलवे  में  प्रशासन  के  feat  —  द्वारा
 3555"
 ESM  ल  का  BAA  करना

 2378.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  द््पा  करेगे  कि  :

 क्या  भारत के  किसी  भाग  में  रेलवे  में  प्रशासन  के  कुछ  श्रधिकारियों  ने  हड़ताल  का

 समन  किया  ौर

 यदि  हां  ,  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  मुहर्मद,शफो  कुरेशी  )
 :  हाल  की  हड़ताल  में  किसी  राजपत्रित

 अधिकारी  ने  भाग  नहीं  लिया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 nolear  और  मद्रास  के  बीच  तमिल  भाषियों  द्वारा  मलयालम  भाषी

 यात्रियों  को  परेशान  किया  जाना

 2379.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2  थ
 (  )  क्या  मलयाली  विरोधी  के'कारण  एर्णाकुलम  श्रौर  मद्रास  स्टेशनों  के  बीच  तमिल

 भाषियों  द्वारा  मलयालम  भाषी  यात्चियों  को  हमेशा  परेशान  किया  जाता  ्य दार

 यदि  तो  मलयालम  भाषी  याचियों  की  सुरक्षा के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  प्रस्ताव  =  ?

 रेल  मंत्रालय मं  उप  मंत्री  bo  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )
 :  जी  नहीं  ।  लेकिन  मद्रास

 अरकोणम  खण्ड  पर  AT  झ्र  डाउन  केरल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  डिब्बों  में  जगह  लेने  के  लिए  लम्बी  दूरी

 के  यात्रियों  श्रौर  दैनिक  विशेषकर  के  74  से  अगस्त  74  के  बीच  झगड़े  की

 तीन  5 aTtaTd  हुई  ।  श्ररकोणम  से  ara  ऐसी  घटनाओं  के  होने  के  संबध  में  कोई  रिपोट  नहीं  मिली

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  फिर  इस  खंड  में  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लिए  fara-

 लिखित  कदम  उठाये  जा  रहे

 (i)  ऐसी  घटनाओं  की  रोक-थाम  के  लिए  ay  अर  डाउन  केरल  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  का  चालन  बदल  दिया  गया  है  ।

 (ii)  स्थानीय  दैनिक  विशेषकर  maa  के  faaifaat  के  लिए  एक

 स्पेशल  गाड़ी  चलायी  जाती  है  जो  उनके  कालेज  के  समय  के  THT Et AIX हो  श्रौर

 केरल  एक्सप्रेस  में  भीड़-भाड़  न  होने  पाये  |

 मद्रास  सेन्ट्ल  श्र  झरकोणम  के  बीच  अप  झ्र  डाउन  केरल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  a  चलने

 के  लिए  एक  श्रधघिकारी  सहित  तमिलनाडु  ans  रिज  पुलिस  का  एक  दसताਂ  तथा  सरकारी

 रेलवे  पलिस  के
 चार  कान्स्टबुलों  को  तैनात  किया  जा  रहा  है  ।

 लेह  में  आउट  एजेन्सी  खोलने  की  मांग

 2380.  श्री  भागीरथ  भंवर :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लेह  में  आउट  एजेन्सी  खोलने  की  मांग  पर  विचार  किया  है  ताकि  a C2 HAT

 पनबिजली  परियोजना  के  लिये  लेह  जिले  में  सामान  पहुंचाया  जा  सके  श्रौर  उसे  शी घ्र  पूरा  किया  जा

 पौर
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 तो  उस  मांग  पर  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफी  :
 और  (a)  o  श्रौर

 काश्मीर  राज्य  सरकार  के  परामशे  से  इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही

 ALLOTMENT  OF  PETROL  PUMPS  HARIJANS  AND  ADIVASIS

 2381.  SHRI  DHAN  SHAH  PRADHAN:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state

 a)  the  number  of  educated  Hari  jans  and  Adivasis  who  have  been  allotted  petrol  pumps
 during  the  last  three  years;  an

 (b)  whether  any  reservations  have  been  made  in  regard  to  the  number  of  petrol  pumps
 to  be  allotted  to  the  educated  poor  Harijans  and  adivasis  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  PETROLE  UM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  SHAH  NAWAZ  KHAN):  (a)  During  the  period  from  January  1971  to
 July,  1974,  two  retail  outlets  were  allotted  by  the  IOC  to  members  of  Scheduled  Castes/
 Tribes.

 (b)  Effective  from  1-1-1974,  25%  of  the  IOC’s  dealerships  etc.  including  retail  outlets
 (Petrol  pumps)  have  been  carmarked  for  persons  belonging  to  Scheduled  Castes/Tribes.

 SHORTAGE  OF  COOKING  Gas

 2382.  SHRI  DHAN  SHAH  PRADHAN:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  present  situation  of  shortage  of  cooking  gas  Government
 propose  to  increase  its  production;  and

 (b)  the  number  of  applications  received  from  private  gas  agencies  during  the  last  three
 months  for  licences  for  the  production  and  distribution  of  gas

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  SHAH  NAWAZ  KHAN):  (a)  Not  only  an  increase  in  production  but  other
 marketing  and  specialised  transport  arrangements  are  also  necessary  to  increase  the  supply
 of  domestic  gas.  Action  is  being  taken  to  develop  all  these  facilities  to  maximise

 keting  of  Liquid  Petroleum  Gas  (LPG)  from  refineries.

 (b)  Liquid  Petroleum  Gas  is  at  present  produced  only  from  the  refineries.  No  private
 gas  agencies  are  at  present  involved  in  the  production  of  LPG.  The  question  of  granting
 any  licences  to  private  gas  agencies  for  its  production  therefore  does  not  arise,  Indian,  Oi

 Corporation  is  distributing  LPG  through  a  net-work  of  agents  and  sub-agents  appointed  in
 accordance  with  a  definite  policy  laid  down  with  the  government’s  approval.  Hindustan
 Petroleum  Corporation,  which  has  recently  come  into  the  public  sector,  and  the  other  foreign
 oil  companies  have  their  own  net-work  of  distribution.

 हड़ताल  के  दौरान  सेवा  से  निकाले  गए  रेल  HA aiTay  द्वारा  अपोलें

 2383.  श्रीं  मध  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 1974  की  रेल  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  जिन  रेल  कर्मचारियों
 को

 सेवा

 से  निकाल  दिया  गया  था  उनमें  से  कितने  कर्मचारियों  ने  झ्रपनी  बहाली  के  लिये  trey  की

 श्रौर

 कितने  मामलों  में  रेल  अ्रधिकरियों  ने  श्रपीलों  पर  सहानुभूति  पुवर्क  विचार  किया

 है  art  कर्मचारियों  को  बहाल  किया  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद
 शफी

 :  और  श्रपीलों  के

 श्रांकड़े  नहीं  रखे  जा  रह  सेवाएं  समाप्त  किये  जाने  के  विरुद्ध  जब  भी  कमंचारियों  से  श्रपीलें

 प्राप्त  होती  रेल  प्रशासनों  द्वारा  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  जिनकी  सेवाएं  समाप्त
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 कर दी  गई  ऐसे  कुल  16749  कम्मचारियों  में  से  6966  कर्मचारियों  को  उनकी  शभ्रपील  पर

 फिर  से  बहाल  कर  दिया  अया  a

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट

 2384.
 मधु  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  श्रायोग  द्वारा  श्रब  तक  सरकार  को

 कितनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई

 इन  रिपोर्टों में  से  कितनी  रिपोर्ट  संसद  की  दोनों  सभाश्रों  के  समक्ष  रखी

 गई हूं  जसा  कि  orem  प्राप्त  उपबन्धों  तथा  एम०  श्रार०  टी०  पी०  अघिनियम के

 अधीन  श्रपेक्षित  है
 ?

 fata,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  बेदब्रत  :

 तथा  (@) :
 श्रायोग  दारा  प्रस्तुत  की  एकाधिकार  एवं  fadaaarey  व्यापार  प्रथा  अधिनियम

 की  21/22/23  के  अन्तरगत  नोटिसों  की  बावत  32  रिपोर्टों  में  इन  पर  केन्द्रीय

 सरकार
 के  भ्रादेश  युक्त

 27
 रिपोट  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तत  कर  दी

 गई  थीं
 ।

 इलेक्ट्रानिक  उद्यमकर्ताओं  ढारा  इलैक्ट्रानिक्सਂ  के  निर्माण  के  लिए  एकाधिकार

 तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रत्रिया  आयोग  से  अनमति  मांगना

 2385.  श्री  जगन्नाथ  faery  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  fer :—

 उन  इलैक्ट्रानिक  उद्यमकर्ताओओं  की  सख्या  क्या  है  जिन्होंने  aaa  विस्तार  कार्यक्रम  म

 इलैक्ट्रानिक्सਂ  के  निर्माण  हेतु  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  श्रायोग

 से  श्रनमति  मांगी

 क्या  सरकार  ने  इस इस  पर  कोई  निर्णय  कर  लिया  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या हैं
 ?

 fata,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बेदब्रत  से

 दो  श्रावेदन-पत्र

 (1)  मसस  फिलिप्स  इण्डिया  लिमिटेड  से  हृदय  श्रनुश्रवण  उपकरण  उसस

 रोगी  ग्रनुश्रवण  प्रक्रिया  शौर  उससे  हृदय  र  मनो-चिकित्सा  उपकरण

 शर  सहायकों  तथा  स्वांस  एवं  निश्चेतक  उपकरणों  के  निमित  किये  जाने  हेत  एकाधिकार

 एवं  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  22

 (2)  मससे  सीमेत्स  इण्डिया  लिमिटेड  से  एकाधिकार  एवं  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा

 अधिनियम की  धारा  21  के  तगत  कोबात्ट  चालित  बीर्माकरण  चिकित्सा  एककों  के  निमित

 किये  जाने  हेत॒  दूसरा
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 एएए  एएए

 24  जनवरी  शर  1  2  1974  को  TST  किये गये  थे  ।  मैसर्स  फिलिप्स  इण्डिया

 लिमिटेड  का  प्रस्ताव  8  1974  को  श्रागे  जांच  एवं  रिपोर्ट  देने  के  एकाधिकार

 एवं  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  झ्रायोग  को  भेज  दिया  गया  था  ।  ata  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  सीमेन्स  इण्डिया  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  की  परीक्षा  की  जा  रही

 साबुन  बनाने  के  लिए  टाटा  तथा  हिन्दुस्तान  लीवर

 लिमिटेड  को  की  गई  कच्चे  माल  को  सप्लाई

 2386.  श्रो  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  :

 द. दी मसस  टाटा  तथा  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  नहाने  का  साबुन  बनाने  के  लिए

 ् व्ष  1972,  1973  में  तथा  जुलाई  1974  तक  कितना  कच्चा  माल  राजसहायता  प्राप्त
 दरों

 पर  सप्लाई  किया  श्रौर

 क्या  इन  फर्मों  को  सप्लाई  किये  गये  कच्चे  माल  का  पूर्णतया  उपयोग  किया  गया

 है  are  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  अर  सरकार  ने  इन  फर्मों  के  fate  क्या

 वाही की

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  सरकार

 दारा  मंसस  टाटा  तथा  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  साबुन  का  निर्माण  करने  के  लिए

 थ ताथ  रूप
 में  कच्चे  माल

 की
 कोई  सप्लाई  नहीं

 की
 जाती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मद्रास  तेल  शोधक  कारखाने  A  TAT  का  उत्पादन

 2387.  श्री  जगन्नाथ  fret
 :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  गत  विशेष  रूप  से  तेल  शोधक  कारखाने  में  नेफ्था  के  उत्पादन  में

 पर्याप्त  वृद्धि  हुई

 यदि  नो  वर्ष  न  ६  स़
 L197  7Z  तथा  1973  के  तुलनात्मक  wipe  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  नेफ्था  का  उत्पा  at  नास
 राजे
 न र  ro  7.0  ह  मोटर  स्पिरिट  का

 उत्पादन  बढ़ाने  का  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  (st  शाह  नवाज  :  पौर

 वर्ष  1972  की  तुलना  में  1973
 के

 दौरान  देश  में  नेफ्था
 के

 उत्पादन
 में  लगभग  7% की  वृद्धि

 हुई  ।  मद्रास  शोधनशाला  में  लगभग  9%  उत्पादन  कम  था

 जी  नहीं ।

 जहां  मोटर  गैसोलीन  का  प्रयोग  स्वर्चा  लत  fsa सच  चन न
 >
 ना  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता

 स्न्पा  उत्त  न  धत
 नेफ्या  उवरकਂ  के  ws  नग  तथा  पेट्रोरसायन  उद्योग  के  लिए  एक  mame  कच्चा  माल

 6
 ण्



 लिखित  उत्तर 22  1896

 क

 इन  उद्योगों  के  में  नेफ्था  की  बढ़ती  हई  मांग  के  यधा  संभव  मोटर  गैसोलीन  के

 उत्पादन  तथा  मांग  को  कम  करके  नैफ्था  के  उत्पादन  में  वृद्धि  जारी  बने  का  प्रस्ताव  न् ह

 उड़ीसा  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का  नियतन

 2388.  अनादि  चरण  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 को  कपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  को  गत
 छः  महीनों  में  प्रत्येक  मिट्टी  के  तेल  का  कितना

 नियतन  किया  गया  ग्रौर

 क्या  राज्य  को  निर्धारित  कॉट  के  अ्रनसार  मि  cay के  तेल की  सप्लाई
 की

 गई

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहे  नवाज  और

 गत  6  महीनों  में  उड़ीसा  में  मिटटी  के  तेल  का  झावंटन  एवं  सप्लाई  fara  प्रकार

 रही  :--  |

 (mies  मीटरी  टनों  में )

 ग्रावटन  सप्ला

 ES  SS  SE  A  SE  —  SS  ST  eS

 1974  4,570  7,063

 1974  4,752  5,069

 1974  4,543  6,125

 1974  4,188  5,782

 1974  4,628  4,420

 4,038 1974  अभी  उपलब्ध  नहीं

 उपरोक्त  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  वास्तविक  सप्लाई  आवंटन
 ्  अधिक  हैं|

 पंजाब  को  मिट्टी  के  तेल  का  नियतन

 2389.  Mt  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्र्पा  कि

 गत  छः  महीनों  में
 पंजाब  राज्य

 के  लिये  रि  के  तेल  का  कितना  नियतन  किया

 गया  है  ;

 क्या  नियत  किये  गये  कोटे  के  ATA J  ही  राज्य  को  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई

 की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 नाना

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  से

 पिछले  6  महीनों  के  दौरान  पंजाब  को  मिट्टी  के  तेल  का  श्रावंटन  तथा  सप्लाई  इस  प्रकार  Go

 (wind
 मोटरी

 मास  झावटन  सप्लाई

 a  SATS  aS  SAR  ADS  GH Se

 1974  9,779  9,231

 1974  10,589  7,904

 1974  9,076

 1974  9,258  11,318

 1974  9,971  9,967

 1974  9,081
 ences  Sct

 पहले  महीनों  कमी  का  मुख्य  कारण  शीत  ऋतु  में  वर्षा  के
 न

 होने  के  कारण  कृषि  क्षेत्र  में

 तुरंत  भ्रपेक्षित  डीजल  तेल  के  लाने  ले  जाने  के  लिए  प्राथमिकता  दिया  जाना  था  ।

 इन  कमियों  को  दूसरे  महीनों  में  की  गई  सप्लाई  से  पूरा  किया  गया  था  ak

 तक
 की

 कुल  सप्लाई  भ्रावंटन  से  अधिक  थी
 ।

 शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  को  बड़ी  लाइन  में  aftafaa  करना

 2390.  श्री  अनादि  चरण  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  सरकार  ने  शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  को  बड़ी  लाइन  में  परिवतित

 करने  के  बारे  में  कोई  afer  निर्णय  किया  हैं  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने से  कौन-कौन से  नगर  इस  लाइन

 से  जुड़  जायेंगे  तथा  कौन-कौन  से  नगर  इस  लाइन  से  हो  प्रौर

 कुछ  रेलवे  स्टेशनों/नगरों के  लाइन
 से  करने  के  कारण  है ं?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  से  जिस  क्षेत्र  में  पहले

 शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  चलती  थी  उस  में  एक  नई  बड़ी  लाइन  बनाने
 की

 aaata °

 दी  जा  चुकी  इसके  लिए  शभ्रन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  इस  सर्वेक्षण

 के  पुरा  हो  जाने  शभ्रौर  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  की  सभी  दृष्टिकोणों  से  जांच  कर  लिए  जाने  के  बाद

 ही  श्रपनाये  जाने  वाले  मार्ग  उस  मार्ग  से  जोड़े  जाने  वालें  या  किये  जाने  वाले

 ama  के  बारे  में  अ्रन्तिम  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।

 बिलासपुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  अनुमान  शूगर  मिल्स  और  रामा

 इंजोनिर्या रग  प. बक्स

 2391.  श्री  ato
 Fo  चन्द्रप्पन

 :  क्या  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  बिलासपुर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  हनुमान  शुगर  मिल्स  श्रौर  रामा

 Safararer aza ava  का
 मालिक

 एक  ही  व्यक्ति
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 CS  eae

 क्या  रामा  इंजीनियरिंग  के  मालिक
 ने  इसे  रामाकास्ट  नामक  एक  नई  कम्पनी  में

 परिवतित कर  लिया

 क्या  बिड़ला  से  सम्बन्धित  इन  फर्मों  के  मामले  स्वीकृति  के  लिये  एकाधिकार  तथा

 प्रतिबन्धात्मक व्यापार  प्रक्रिया  प्रायोग  को  सौंपे  हैं  :  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  TU-aat  (ait  बेदब्रत  प्रश्न  में

 वर्णित  तीनों  कम्पनियों  के  सही  नाम  ये  हैं  (1)  बिलासपुर  स्पिनिंग  मिल्स  एण्ड  इन्डस्ट्रीज

 लिमिटेड  (2)  श्री  हनुमान  शूगर  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  तथा  (3)  रामाकास्ट  लिमिटेड

 8  फरवरी  1974 से  पूर्व ेका  नाम  रामा  इंजीनियरिंग  वर्क्स  )  लि०  ।

 सभी  तीनों  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियां  gi  श्री  हनुमान  शूगर  एण्ड  इन्डस्ट्रीज

 लि०  के  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  शिव  प्रसाद  नोपानी  रामेश्वर  लाल  नोपानी  के  ae )  हैं

 जबकि  wea  दो  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  विमल  कुमार  नोपानी  मोहन  लाल

 नोपानी के  सुपुत्र  हैं  ।

 रासा  इंजीनिर्यारिंग  ata  लि०  का  8  फरवरी  1974 से

 लि०  परिवर्तित कर  दिया  गया  था

 से  कोई  एकाधिकार एवं  निबन्धनकारी तथा  इन  तीनों  कम्पनियों में

 ब्यापार  प्रथा  भ्रधिनियम  1969 के  न  तो  एकाकी  उपक्रम  के  रूप  में  mix  ना  ही

 बिड़ला  समह  से  सम्बन्धित  उपक्रमों  के  सम्बन्धित  उपक्रमों  के  रूप  में  पंजीकृत  हा  ना

 ही  उन्होंने  एकाधिकार  एवं  निर्बंन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  की  धारा  21  22  झ्रथवा

 23%  झ-तगत  निर्वाधन  के  लिए  कोई  दिया  है  इन  तीनों  कम्पनियों  के

 एकाधिकार  जांच  अयोग  तथा  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  की  रिपोर्टों  में  बिडला

 कम्पनियों की  सूची  में  नहीं

 पाली-मा'रवाड  स्टेशन  का  fEqia

 2392. मल  चन्द  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  पाली-मारवाड़  स्टेशन  में  श्रावश्यक  सुधार  at  विकास  के  लिए  उनका  लिख

 कर  ध्यान  sintad fear nat z किया  गया  है

 क्या  उनके  श्रादेश  पर  स्थानीय  संसद्‌  सदस्य
 के

 साथ  जोधपुर  डिवीजन  के  एक

 उच्चतम  रेलवे  ने  स्टेशन  की  जांच  की  थी  शार  यदि  तो  कब ;

 में एक  प्रतिवेदन  तैयार  किया  गया  था  श्रौर  यदि  तो इस  बारे  में

 घोर

 इस  सम्बन्ध  मे  सरकार  का  व्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-म्त्नली  (a  म्हग्मद  शफी  जी

 A  |  श्रंर  सहायक  वाणिस्यिक  cay जी  हवा  9-2-74  को  माननीय  संसद्‌  स

 wage  ने  मिलकर  निरीक्षण किया  था

 जी  att  1-3-1974  को
 ॥
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 (7)
 जित  ford  में  साततीयर  सदस्य  दवारा  दिये  गये  सुझाव  शामिल  थे  उस  पर

 की
 गयो  कार्रवाही  aaa  विवरण  में  दिखायी  गयी  gl

 विवरण

 ww  2  te  ा  ्  ee  cee  me  ne  ne  ee  ि  वक

 9-2-1974  BY  उानो-पारवाड  रेने  स्टेशन  की  जाने  वाली  प्रस्तावित

 के  निरोशण  के  दौरान  श्री  एम०  सी०

 सव अ  सदस्य  दवारा  दया  गया ve

 सुझाव
 ा  ा  we  ee  meee  eee  ee  eee  eee  आ  आ  ee  ee  ह  ee ce  ee  oe

 ग  जान  रेने  उगत  पर  यातो (1)  (i)  इस  स्टेशन  पर  किसी  एक  समय

 हाल  का  विस्तार  सम्भाले  जाने  यात्रियों  की

 गौसत  संख्या  223  उनकी

 जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए

 इस  स्टशन  पर  1433  वग

 फुट  क्षेत्रफल  वाला  दूसरे  दर्ज  का

 प्रतीक्षालय  पहले  से  ही

 मौजद  जो  पर्याप्त  समझा  जाता

 है  ima:  यात्री  हाल  का  विस्तार

 श्रावश्यक  नहीं  समझा  जाता  |

 (ii)  यार्ड  के  मारवाड़  जं०  वले  सिरे  पर  (ii)  सुझाव  के  गप्रनस ्  लाइनों  को  वहां  से

 मद्य  लाइन  से  माल  गोदाम  श्र  हटाने  से  सभी  अप  त्र  डाउन

 पानो-प्राखाइ  के  लिए  निकलते  माल  गाड़ियों  प्रतिदिन  15

 वालो  लाइन  जो  याई  के
 घंटे  का  श्रतिरिक्त विलम्ब  gat

 wo  वाने  fat  पर  मख्य  लाइन  करेगा  जो  परिचालन  के  दष्टिकोण

 >
 से  मिनतों  शत  शहर  से  स्टेशन  को  से  वांछनीय नहीं

 श्रोर  श्रानेवाली  सडक  को  काटती

 ।  इसे  दूर  fear  जाना  चाहिए  |

 (111)  स्त  इवारस  ग्रोर  tax  को  (iii)  एसा  करना  तव  तक  व्यावहारिक  नहीं

 सोमा  के  वो  वालों  भमि  को  कारें  है  जब  तक  माल  लाइनों  को  उपयंक्त

 ATT  टांगें  खड़े  करने  के  लिए  ii के  श्रनसार  हटा  नहीं  दिया

 माल  कित्रा  जि  चाहिए  ॥  जाता  ॥

 (iv)  ta  बाटो  के  are  पहुंच  मार्गों  (iv)  माननीय  सदस्य  को  रोशनी  की

 ₹  tai  को  पर्याप्त  व्यवस्था  की  वतमान  व्यवस्था  मौके  पर  दिखायी

 चाहिए
 |  गयी  थी  arc  निरीक्षण  के  बाद

 उन्होंने  भ्रनुभव  किया  था  कि  यह

 व्यवस्था  पर्याप्त  और
 इस  सम्बन्ध

 कारवाही  प्रावश्यव
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 22  श्रावण  1896  लिखित  उत्तर

 PROBUCTION  OF  SODA  FACTORY  NEAR  GWALIOR  RAYONS  IN  M.P

 2393.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA :  Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  the  production  capacity  and  annual  production  of  a
 factory  located  near  Gwalior  Rayons  in  Birlagram  in  Madhya  Pradesh  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  SHAH  NAWAZ  KHAN) :  The  licensed  capacity  of  the  caustic  soda  plant  of
 M/s.  Gwalior  Rayon  and  Silk  Manufacturing  (Wvg.)  Company  Ltd.,  at  Birlagram  ia
 Madhya  Pradesh  is  33,000  tonnes/year,  and  the  production  was  12,  565  tonnes  in  1972-73
 and  38,035  tonnes  in  1973-  74.

 साहिबाबाद  के  निकट  रेल  दुघंटना

 2394.  श्री  देवेन्द्र सिह  गरचा  |

 >  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करंगे  कि

 श्री  मोहम्मद  शरीफ  J

 साहिबाबाद  के  निकट  प्रदेश  सीमा  15  1974

 र ई  रेल  दुर्घटना  के  बारे  में  जांच  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो  गया  है

 गत  कुछ  समय  के  दौरान  उक्त  लाइन  पर  तथा  इस  स्टेशन  के  निकट  कितनी

 घटनाएं  gear  उनमें  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  तथा  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  जांच  समिति की  रिपोर्ट

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 दिल्‍ली-गाजियाबाद  खण्ड  पर  73  से  74  तक  की  अवधि  में

 रेल  कर्मचारियों  wit  1  यात्नी एक-एक  करके  तीन  रेल  दुर्घटनाएं  gel  इन  दुघटनाओ्ं  में

 की  मत्य  हई  at  एक  यात्री  को  गम्भीर  चोटें  झ्रायीं

 LoSS  SUFFERED  BY  [.D.P.L

 2395.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA

 SHRI  ा ष्_््  P.  YADAV  }
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND

 CHEMICALS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  capital  of  the  Indian  Drugs  and  Pharmaceuticals  Limited  was  Rs.  33.7

 crores  and  it  has  suffered  loss  to  the  tune  of  Rs.  38  crores  till  31st  March,  1973;

 (b)  the  causes  of  this  loss  and  the  action  taken  in  this  regard;  and

 (c)  whether  Government  will  conduct  an  enquiry  into  the  causes  of  this  loss  through  छ

 impartial  commission ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 ALS  (SHRI  SHAH  NAWAZ  KHAN)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  A  statement  containing  necessary  information  is  attached  [Placed  In  Library
 See  No.  L.'P.  8179  /74.]

 (c)  No  Sir.  The  Committee  on  Public  Undertakings,  in  its  5¢  6th  report  submitted  in

 1974.  has  made  a  number  of  recommendations  for
 _improvir

 the  working  of  three
 April,  icale  td Veal  Ltt.  These  recommendations  are  being operating  units  of  Indian  Drugs  &  Pharmaceuti

 action ह  क studied  for  taking  suitable
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 अन्तर-निगम  पूंजी-निवेश  को  विनियमित  करने  के  लिए  बनाए

 गये  नियम  और  विनियम

 2396.  श्री  ज्योतिमंय  ag:  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यद  अताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  श्रत्तर-तिगम  पूंजी  निवेशों  को  विनियमित  करने  के  लिए  कम्पनी

 के  उपबन्धों  के  न्तगंत  कोई  नियम  तथा  विनियम  वनाये  गये

 यवि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 गत  तोन  वर्षों  में  गोयन्कास  अआफ  डन्कत

 aad  शर  सुरज  मत्त  नागर  मल
 के

 frtaararsr  फर्मों
 को  दी  गई  झ्रस्तर-निगम  पूंजी  निवेश

 की  अ्रतुमति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर

 क्या  सब  मामलों  में  कम्पनी  अ्रधिनियम  के  उपबन्धों  ake  उनके  wana  बनाये

 गये  नियमों  ate  विनियमों  का  कठोरता  से  पालन  किया  गया

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  3q-Aat  बेदब्त  :

 श्रीमान ष्  जी  i

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्रीराम  तथा  गोइन्काश्ों  को  गत  तीन  वर्ष  के  मध्य  निगम

 निवेश  के  लिए  दो  गई  म्रतुनति  salma  करते  हुए  एक  विवरण-पत्त  dat

 [ werrete  में  रखा  गया  ।  देखिये  dey  एल०  दी ०  3180/74]

 इस  aaa  के  मध्य  सकतलाल  अबवा  सुरजमल  नागर  मल  समूह  की  किसी  कम्पनी  को

 aida  प्रदात  नहीं  किया  गया  था

 कम्पतो  1956  की  धारा  372  के  अन्तर्गत  प्राप्त  आवेदन-पत्नों  पर

 विवार  करते  निशोजतकर्ता  कम्पनी  के  रोक-संताधनों  की  नियोजित  कम्पनी  की

 वितीय  एवं  वहू  श्राथिक  कार्य-कलापों  एवं  उत्पादन-सुधार  के

 साथ  इन  सम्बन्धित  कम्पतियों  के  हितों  के  लिये  सहायक  परिस्थितियां  उत्पन्न  होने  की

 संभावना  पर  त्रिवार  किया  जात  है  ।  श्र्व्त  कम्पनी  नियोजनों  की  परिकल्पना

 से  waar  अवास्तविक  उदेश्य  के
 लिये  होने  के  समुचित  सन्देह  नहीं  दी  जाती  है  |

 दिल्‍ली  में  भमि  पर  चलने  वाली  तथा  भूमिगत  ट्यूब  रेलवे

 2397.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  दिल्‍ली  भूमि  पर  चलने  वाली  तथा  भूमिगत  ट्यूब

 रेलते  चलाने  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या
 हैं

 तथा  ae  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा

 और  उस  पर  कितना  व्यय  श्र

 इस  प्रकार  का  रेल  दिल्‍ली  में  स्थानीय  यातायात  भार  को
 कम  करने

 क्  rr में  कहां  तक  सहा  यक  होगा  ?

 2.0



 13  अगस्त  1974  विशेषाधिकार का  प्रश्न
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 रेल  मंत्रालय  में  3T-Hat  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  मामला  विचाराधीन

 atc  दिल्‍ली  म अ्रोर  इसके  झ्रास-पास  लगभग  100  feo  मी ०  तक  बडी

 रेल  लाइनों  के  साथ-साथ  भूमि  पर  चलने  वाली  प्रस्तावित  ga  परिवहन  प्रणाली  के  अलावा

 दो  भमिगत  ga  पारवहन  प्रणालियों--एक  उत्तर  से  दक्षिण  तक  Watts TT बस  weer  इंडियन

 इंस्टीट्यूट  ग्राफ  टेक्नालोजी  के  बीच  लगभग  17  कि०  मी०  की  दूरी  के  लिए  श्रौर  टूसरी

 पूर्वे  से  पश्चिम  तक  राजौरी  गार्डन  से  यमुना  नदी  के  दूसरी  we  शाहदरा  के  बीच  लगभग

 9  कि०  मी०  की  दूरी  के  लिए--का  प्रस्ताव  जिनसें  स्थानीय  यातायात  की  समस्या

 को  हल  करने  में  सहायता  मिलेगी  ॥

 जापान  को  नेफ्या  का  निर्यात

 2398.  श्री  विश्वनाथ  झनझसझनवाला  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि
 =~

 वष  1972  श्रौर  1973  में  जापान  को  कुल  कितना  नेफ्था  निर्यात  feat  गया

 तथा  वहां  से  कितना  यरिया  श्रायात  fear  गया  wit

 उनकी  श्रायात  श्रौर  निर्यात  लागत  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  at)  और

 1972  तथा  1973  के  दौरान  जापान  को  कोई  नेफ्था  निर्यात  नहीं  गया  था

 वरष॑  1972  तथा  1973  के  दौरान  जापान  से
 भ्रायात  किये  गये  यूरिया की  मात्रा  तथा  उसके  मूल्य

 के  बारे  में  पता  लगाया  जा  रहा
 है  आर  इसके  संबन्ध  में  सुचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  मं

 RE  :  ADJOURNMENT  MOTION

 प्रश्त

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE  (Gwalior)  I  have  submitted  an  Adjournment
 Motion.  Yesterday  Youth  Congress  demonstrators  were  fired  at  Balsar  Station  as  a  result
 One  person  was  killed  and  several  others  injured

 MR.  SPEAKER:  I  have  admitted  a  Calling  Attention  in  this  matter

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:  It  is  a  matter  of  an  Adjournment  Motion

 MR.  SPEAKER:  We  cannot  accept  an  Adjournment  Motion  in  this  matter.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE :  You  give  the  rulings  that  the  names  of
 th

 ose
 persons  who  have  submitted  an  adjournment  motion  should  also  be  included  in  the  Calling
 Attention  Notice.

 MR.  SPEAKER:  First  of  all  I  would  like  to  see  it

 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Banka)  Bharatpur  Wagon  Factory  Workers  have  been  shot
 dead.  Ten  persons  have  been  killed  in  the  firing  I  want  to  know  whether  discussion
 under  Article  377  or  a  Calling  Attention  will  be  allowed  in  this  regard  (Interruptions)

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  गिरफ्तारी  के  बार  में  अध्यक्ष  को  अधरी  भेजना

 श्री  ज्योतिमंय बसु
 म  प्रस्ताव  करता  हूं

 :--

 3  1974  को  श्रीमती  विभा  घोष  संसद्‌  की  गिरफ्तारी

 के  बारे में  रणघाट  पुलिस  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  भेजी  गई  wea a

 73



 13  1974 Question  of  Privilege  ugust
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 सुचना  are  तदनुपरान्त  जिला  नाडिया  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  व्यक्त

 किये  गये  स्पष्टीकरण  at  जिसकी  सूचना  श्रध्यक्ष  ने  सभा  को  9  1974  को  दी

 से  उत्पन्न  विशषाधिकार  का  प्रश्त  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा

 अध्यक्ष  महोदय  इसे  विशषाधिकार  समिति  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  |

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :
 विशेषाधिकार  में  जिला  जिला  सुपरिन्टेन्डेन्ट  श्राफ  पुलिस

 और  ग्रत्य  सम्बद्ध  पुलिस  श्रधिकारियों  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  नियम

 229  के  भ्रन्तगंत  की  जानकारी  सजा  देने  वाले  मजिस्टेंट  अथवा

 कार्यकारी  भ्रधिकारी  द्वारा  दी  जानी  चाहिये  ।  इस  मामले  में  इसकी  सूचना  सब-इंस्पेक्टर

 द्वारा  दी  गई
 है  जो  बहुत  झ्रापत्तिजनक  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  यह  सूचित  किया है  कि  श्रीमती

 गोस्वामी  की  गिरफ्तारी  सुचना  एस०  डी०  पी०  श्रो०  सब-डिवीजनल  पुलिस  afraid

 रणघाट  द्वारा  शीघ्र  ही  लोक  सभा  के  श्रध्यक्ष  को  दे  दी  गई  थी  |  श्राप  यह  san  कि  are

 रणघाट  पुलिस  स्टेशन  के  सब-इंस्पेक्टर  अथवा  इंस्पेक्टर  से  प्राप्त  हुन्ना  था  ।  नियम  229

 म  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप
 से  ag  उल्लेख  किया  gar  है  कि  नियम  के

 ग्रत्तगंत  सुचना  देना  श्रावश्य्क

 हैं  और  इसके  साथ  तीसरी  श्रनुसुची  पढ़ी  जानी  चाहिये  ।  मैं  ara  ग्रतुरोध  करूंगा  कि

 समिति  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  के  मामले  में  इन  लोगों  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिय

 श्र  इन्हें  श्रनकरणीय  सजा  दी  जानी  चाहिय  क्योंकि  केवल  पश्चिवम  बंगाल  में  ही  दो  वष  की

 ग्रवधि  मेरे  दल  के  wes  संसद  सदस्यों  को  परेशान  किया  गया  ्रौर  उतका  अपमान

 किया  गया  है  तथा  उन्हें  डराया  गया  है  ।  विशेषाधिकार-समिति  के  सामने  इस  समय  तीन

 विचाराधीन  मामले  ह  वहां  पुलिस  हमारे  दल  के  ससद  सदस्यों  को  निरन्तर  परेशान  कर

 रही  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  का  पहले  ही

 निर्णय  ले  चके  विशेषाधिकार  समिति  इस  मामले  की  जांच  करेगी

 ७५
 गह  मंत्री  उमाशंकर  दीक्षित )  इस  बारे  लोक  सभा  सचिवालय  से  जानकारी

 प्राप्त  होने  पर  गुह  मंत्रालय  ने  सम्बद्ध  श्रधिकारियों  से  सम्पकं  स्थापित  किया  था  alt

 जिला  मजिस्ट्रट  ने  इस  बारे  में  विस्तृत  व्यौरा  भेजा  था  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  qq  प्रकट  किया

 था  ।  न  केवल  जिला  मजिस्ट्रेट  बल्कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  गलती  पर  qs  प्रकट

 किया है  ।

 at  ज्योतिमंय बसु  :  खेद  प्रकट  करते  हुए  भी  उन्होंने  गलत  विवरण  दिया  है  मैं
 ने

 इसका  उदाहरण  भी  दिया  है  |

 श्री  विक्रम  .  सहाजन  यह  एक  निश्चित  सिद्धांत है  कि  सरकार  तथा  जिला

 मजिस्ट्रेट  द्वारा  खद-व्यक्त  किये  जाने  पर  मामले  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  |  इसे

 विशषाधिकार  समिति  को  नहीं  सौंपा  जाना  चाहिए

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  If  you  are  of  the  opinion  that  the  matter  should  be  referred
 te  the  Committee,  it  must  be  referred  to  the  Committee  and  the  matter  should  not  be  decided
 on  voting  here.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE  :  Generally  the  matter  closes  en  the  concerned

 authority  expresses  regrets,  but  this  is  the  second  case  of  this  kind.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  This  is  the  fourth  case  of  this  kind
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 22  1896  विशषाधिकार का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  श्रधि का री  ने  इस  मामले  में  श्रपना  खेद  प्रकट  किया  है  और
 अम्र
 =

 बताया  है  कि  उनकी  वास्तव  में  यह  धारणा  थी  कि  पुलिस  श्रधिकारी  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 पर्याप्त  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भी  भविष्य  मं  इस  बारे  में  ध्यान  देने  को  कहा है

 भौर  इस  सम्बन्ध  में  खेंद  प्रकट  किया  है  |

 संसदीय  काय  मंत्री  Bo  :  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  करना  होगा  कि  क्या

 यह  वही  श्रधिकारी  है  जिसने  दुबारा  ऐसा  किया  है
 ।

 थ्री  ज्योतिमंय  ह  इस  सम्बन्ध  में  जिला  मजिस्ट्रेट  से  सुचना  प्राप्त  होनी

 चाहिए  थी  जैसे  1973  में  प्राप्त हुई  थी  ।  उस  समय  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  को

 गिरफ्तार  किया  गया  था  श्रौर  नियम  229  के  सूचना  दी  गई  थी  श्रौर  इसके

 साथ  तीसरी  aT  को  भी  पढ़ा  गया  था  श्रौर  उस  पर  जिला  मजिस्ट्रेट  के  हस्ताक्षर  |

 लेकिन  इस  बार  सूचना  रणघाट  पुलिस  स्टेशन  के  सब-इंस्पेक्टर  श्रथवा  इंस्पेक्टर  श्राफ  पुलिस
 ने

 दी  थी
 जो  ब्रटिपू्ण  उसे  ्रघ्यक्ष  को  ऐसा  सूचित  करने  श्रधिकार नहीं  है

 ऐसा  जिला  वर्तमान  न्यायधीश  waar  मुख्य  कार्यकारी  द्वारा  किया  जाना  चाहिए

 gat  खेद  प्रकट  करते  हुए  दिये  गये  स्पष्टीकरण  में  कुछ  गलत  विवरण  दिये  गये  धव हू

 उन्होंने  एसा  कुछ  कहा  है  जो  बिल्कुल  श्रसत्य  है  ak  एसा  जानबूझकर  श्रपनी  गलती  छिपाने

 के  लिये  किया  गया  है  ।  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  यह  सुचित  किया  है  कि  श्रीमती  गोस्वामी  की

 गिरफ्तारी  की  सुचना  माननीय  श्रध्यक्ष  को  एस०  डी०  पी०  तरो ०  रणघाट  द्वारा  शीघ्र  दी

 गई  थी  aa  डिवीजनल  पुलिस  श्रधिकारी  राजपत्रित  कमंचारी  होता  है  एक

 डिवोजन  का  प्रभारी  होता  है  ,  लेकिन  श्राप  देखेंगेकि  तार  एक  सब-इंस्पेक्टर  श्रथवा  इंस्पेक्टर

 द्वारा  भेजा  गया  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  नियम  229,  जो  बिल्कुल  स्पष्ट  का  भी

 फहमी  के  श्रन्तगंत  सहारा  लेने  का  प्रयास  किया  car  पहली  बार  संसद  सदस्य

 के  मामले में  नहीं  किया  गया  खेद  व्यक्त  करते  हुए  वह  सदन  को  गमराहू  कर  रहे  हैं

 और  अपनी  गलती  छिपाने  के  लिए  जानबूझकर  गलत  जानकारी  दे  रहे  निवेदन  करूंगा

 कि  इस  मामले  को  विशषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ।  यदि  उन्हें  दोषी  पाया

 जाए  तो  भनुकरणीय  सजा  दी  जानी  चाहिए

 श्री  वसंत  साठे  पिछली  बार  जब  यह  मामला  उठाया  गया  था  तब  हमारी

 यह  धारणा  थी कि  उसी  शअ्धिकारी ने  उसी  स्थान  पर  उसी  तरह  नियम  का  उल्लंघन किया

 लेकिन  यह  ऐसा  मामला  प्रतीत  नहीं  होता  ।  इसके  श्रतिरिक्त  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 भौर  मजिस्ट्रेट  भ्रघिकारियों  ने  स्पष्ट  तथा  बिना  शर्त  खेंद  व्यक्त  किया  इसमें

 कोई  बात  बढ़ा-चढ़ा  कर  कही गई  होती  तो  हम  श्री  ज्योतिमंय  बसु  का  समथन  करते  और  इस

 मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  की  मांग  करते  ।  ag  केवल  तकनीकी  चि

 है  और  सभा  का  waar  नहीं  हूँ  अतः इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने से

 कोई  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होगा  ।

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:  The  matter  of  privilege  is  a  matter  not  concerning
 to  any  party  alone  but  it  is  a  matter  concerning  the  whole  House.  The  other  day  when  the

 mitted  the  offence  twice.
 matter  was  raised  here  we  had  been  in  the  impression  that  the  same  police  officer  had  com-

 case.  The  police  officer  in  this  case  is  not  the  same  who  involved  in  the  earlier  case.

 But  from  the  facts  stated  today  it  was  clear  that  it  was  not  the
 Since

 it  is  the  police  officer’s  first  offence  and  he  has  expressed  regret  Shri  Joytirmoy  Bosu  should
 not  press  the  matter.
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 पीलू  सोदी  :
 कानून  का  पता  न  होना  कोई  बहाना  नहीं  है  ।  जहां  तक

 जिला  मजिस्ट्रट  का  सम्बन्ध  यह  दाण्डिक  उपेक्षा  मेरी  यह  सलाह  है  कि  इस  मामले

 को  विशषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए  जो  इस  बात  की  जांच  करे  कि  ae  पहला

 ग्रप राध  श्रपराध  है  श्रथवा  कोई  अपराध  नहीं  जब  इस  प्रयोजन  के  लिये  समिति

 नियुक्त  की  गई  तो  उसे  ही  इस  मामले  मं  गुण-दोष  के  झ्राधार पर  निर्णय  देना  चाहिये

 यदि  यह  श्रपराध  दूसरी  बार  किया  गया  है  तो  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  होगा |

 श्री  श्यामनन्दन  fat  :  क्या  यह  मामला  दों  दिन  के  लिए  स्थगित  किंया

 जा  सकता  है  जिससे  हमें  यह  पता  लग  सके  इसमें  क्या  बातें  ग्रन्तंग्रस्त  हैं  ?

 मध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  16  तारीख  को  विचार  करेंगे  ।

 सभा-पटल  पर  =  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अत्यावश्यक  sey  अधिनियम  के  अन्तगंत  ओषधि  नियंत्रण )

 संशोधन  आदेश

 पद्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकान्त  graves

 1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  श्रोषधि  संशोधन

 1974  ( fret  तथा  की  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर  रखता

 जो  भारत  के

 were  दिनांक  8  1974  में  अधिसूचना  संख्या  ato  aro  485  में  प्रकाशित

 हश्र  था  ।

 [ daqraa  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8173/74]

 परिसीमन  1972  के  अधीन  आदेश

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  नीतिराज  fag  :  में

 परिसीमन  1972  की  धारा  10  की  उपधारा  (3)  के  परिसीमत

 भ्ायोग  के  निम्नलिखित  arent  तथा  म्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता
 हूं

 (1)  अध  प्रदेश  राज्य  में  परिसीमन  श्रायोग  का  संख्या  16,  जो  भारत  के

 राजपत्न  दिनांक  24  1974  में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  अ्रा०  449  (5)

 में  प्रकाशित  था

 (2).  महाराष्ट्र  राज्य  के  बारे  में  परिसीमन  अ्रायोग  का  wee  संख्या  117.0  जो  भारत

 के  राजपन्न  दिनांक  26  1974  में  संख्या  सां०  श्रा०

 में  प्रकाशित  ञ्  था  ।

 म  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  8174/74]

 हिन्दुस्तान  शिपयाड  लिमिटेड  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  मैं  संविधान  के  श्रनुच्छेद  151

 (1)  के  santa  ae  1970-71  के
 लिये  भारत  के

 नियंत्रक
 और  महालेखापरीक्षक  के  प्रति

 दन
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 संघ  सरकार  भाग  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  कार्येकरण  का  मूल्यांकन

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  8175/74]

 टेरिफ  आयोग  का  प्रतिवेदन

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  सी०  मं  निम्नलिखित  पत्र  समभापटल

 पर  रखता  हं  थ बला नया

 टैरिफ  1951  की  धारा  16  की  उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंत

 अल्यूमीनियम  उद्योग  की  प्रगति  के  पुनरीक्षण  पर  टैरिफ  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  (1974)

 की  एक  प्रति

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  साथ-साथ  सरकारी  संकल्प  सभा  पटल  पर  न  we

 जाने  तथा  (at)  उक्त  प्रतिवेदन  के  संस्करण  के  साथ  हिन्दी  संस्करण  के

 सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा

 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  gio  3176/74]

 अखबारी  कागज  के
 आयात

 सम्बन्धी

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  34-wal  धमंवीर  :  में  वर्ष  1974-75

 के  लिए  NAAT  कागज  के  श्रायात  संबंधी  नीति  के  बारे  में  दिनांक  7  1974  की

 सावंजनिक  सुचना  संख्या  टी०  सी०  के  संशोधन  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 म  रखी  गयो  देखिए  संख्या  3177/74)

 a  pam  ad  Pa  nee  Wine  ee

 राज्य  सभा  से  संदेदा

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :
 मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना

 देनी  है  :--

 कि  राज्य  सभा  ने  8  1974  की  अपनी  बैठक  में  इण्डियन  श्रायरन  एण्ड

 स्टील  कम्पनी  ( Taret-7ST )  संशोधन  1974  पास  कर  दिया
 है

 ।

 कि  राज्य  सभा  ने  8  1974  की  श्रपनी  बैठक  में  एलकाक  एशडाउन  कम्पनी

 लिमिटेड  का  अजन  संशोधन  1974  पास  कर  दिया
 है

 ।

 कि  राज्य  सभा  को  प्रत्यक्ष  कर  1974,  जो  लोक  सभा  दवारा
 at?

 ग  ory:
 1  1974  को  पास  किया  गया  के  ary  *  लगन  सभा  से  कोई  सिफारिश

 नहीं  करनी
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 13  1974 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  August

 —

 विधेयक  राज्य  सभा  दारा  पारित  रूप  में

 BILL  AS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 महासचिव  मैं  निम्नलिखित  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  इण्डियन  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  (ta-el-1E 71 )  संशोधन  विधेयक  1974

 (2)  एलकाक  एशडाउन  कम्पनी  लिमिटेड  (stat  का  संशोधन  1974

 te

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  fana  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 दिल्‍ली  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  पेय  जल  में  संक्रामक  पीलिया  के  किटाणु

 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Banka) :  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister  of  Health
 and  Family  Planning  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  I  request  that
 he  may  make  a  statement  thereon :

 statement  of  the  Director  General  of  Health  Services  regarding  the  pre-
 sence  of  infective  hepatitis  germs  in

 filtered
 water  supplied  in  Delhi  and  the  steps  taken

 by  Government  to  meet  the

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND  FAMILY  PLANNING  (DR.  KARAN  SINGH)
 There  has  been The  press  report  of  an  epidemic  of  infective  hepatitis  in  Delhi  is  incorrect

 no  abnormal  increase  in  the  incidence  of  this  disease  in  the  Union  Territory  of  Delhi  as
 compared  to  previous  years.

 The  Director  General  of  Health  Services  was  asked  by  a  Press  Correspondent  to  advise
 about  precautions  to  be  taken  regarding  drinking  water  during  the  monsoon  months.  He
 had  generally  advised  that  though  filtration  and  chlorination  destroy  other  organisms,  the
 virus  of  infective  hepatitis  can  only  be  destroyed  by  boiling  the  water.  He  had  enumerated
 the  measures  that  have  been  taken  by  the  Delhi  Municipal  Corporation  to  prevent  contami-

 How- nation  of  water,  and  building  of  the  barrage  at  Wazirabad  was  a  step  in  this  direction.
 ever,  the  hand-pumps  in  use  in  Delhi,  particularly  in  unauthorised  colonies,  which  only  tap
 the  sub-soil  water  have  shown  contamination  from  time  to  time  and  are,  therefore,  potential
 sources  for  spread  of  water-borne  diseases.  In  these  colonies  community  drinking  water-
 taps  have  been  provided  by  the  Municipal  Corporation.

 Because  of  the  potential  hazard  for  the  spread  of  gastro-enteritis,  infective  hepatitis  and
 other  related  diseases.  a  close  watch  is  kept  round  the  year  on  their  incidence  in  Delhi  and
 weekly  figures  are  collected  from  the  hospitals  It  has  been  our  observation  that  these
 diseases  tend  to  show  an  increased  incidence  during  the  summer  months  when  there  is  scracity
 of  water  and  also  during  the  monsoon  months  because  of  increased  chances  of  water  pollu-
 tion.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Sir,  a  rews-item  appeared  in  the  ‘Hindustan  dated
 8th  August  wherein  it  was  stated  that  ‘there  were  hundreds  of  case  of  infective  hepatitis
 in  the  capital.  The  situation’  was  described  as  an  epidemic  and  according  to  the  D.G.H.S.
 Dr.  J.  B.  Shrivastava  Delhi’s  water  supply  was  not  free  from  the  danger  of  that  disease.’

 The  Hon.  Minister  has  also  admitted  that  the  figures  relating  to  the  cases  र्थ  infective

 hepatitis  are  collected  week-wise.  I  would  like  to  know  whether  these  figures  are  collected
 from  the  hospitals  alone  in  Delhi  or  from  the  private  practitioners  the  number  of  which  is
 above  three  thousands  in  Delhi.  The  Hon.  Minister  has  also  admitted  that  these  diseases
 tends  to  show  an  increased  incidence  during  the  rainy  season  In  this  context  I  would  like
 to  know  whether  the  Hon.  Minister  would  provide  no  with  detailed  information  stating  the

 weekly  figures  of  these  diseases  since  first  day  of  the  month  of  June  registered  with  the

 Hospitals  and  the  private  practitioners  as  well.
 to Secondly,  I  would  like  to  know  whether  Government  propose  to  take  certain  steps

 ensure  that  the  entire  sewerage  and  industrial  affluent  of  the  capital  of  our  country  are
 allowed  to  reach  both  Yamuna  and  Hindan  rivers  which  are  the  main  source  of  water  supply
 in  Delhi  only  when  they  are  properly  treated  to  avoid  water  pollution.  If  it  is  done  we  can
 get  gas  which  can  be  utilised  as  fue
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 2  1896  (Th)  ग्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना
 अ  गे  कर  मे

 Thirdly,  according  to  the  experts  people  living  in  north-west  areas  of  Delhi  generally
 use  hand  pumps  which  only  tap  sub-soil  water.  t  also  results  in  increase  in  such  diseases
 May  I  know  whether  steps  have  been  taken  by  the  Government  to  find  the  facts  in  this

 regard?  May  I  also  know  whether  Government  have  taken  any  steps  to  check  such  diseases
 in  the  flood  affected  States  like  Assam  and  Orissa ?

 In  the  last  I  would  like  to  know  whether  Government  are  taking  any  steps  to  reorganise
 the  water  supply  and  sewerage  disposal  undertaking  which  has  not  performing  its  duty
 properly

 DR.  KARAN  SINGH :  Sir,  1  have  contradicted  the  press  report  regarding  epidemic  of

 infective  hepatitis  in  Delhi.  The  Director  General  of  Health  Services  has  also  said  that  this
 disease  is  not  of  epidemic  nature.  He  has  generally  advised  that  people  should  drink  boiled
 water  in  the  rainy  season  So  far  as  the  figures  are  concerned,  infective  hepatitis  is  not  a
 notified  disease  However  I  can  give  raw-statistics  regarding  the  cases  of  this  disease  In
 Delhi,  4620  cases  in  1972,  4981  cases  in  1973  and  1633  cases  in  the  six-month  of  1974  were
 recorded.  Thus  the  situation  cannot  be  regarded  as  epidemic

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Have  these  figures  been  collected  from  the  hospitals  alone
 or  from  ithe  private  practitioners  as  we

 DR.  KARAN  SINGH:  These  figures  are  collected  from  the  Hospitals  In  view  of  the
 fact  that  hospitals  provide  free  service  most  of  the  patients  go  there  Thus  the  trend  of  the
 disease  is  clearly  indicated  by  the  figures  collected  from  the  hospitals

 So  far  as  the  question  of  water  pollution  is  concerned,  would  like  to  state  that  recently
 an  Act  has  been  passed  in  this  connection  Efforts  are  also  being  made  to  increase  the  apa-
 city  of  existing  Sewerage  Treatment  Plants.  The  Ministry  of  Works  and  Housing  has  pre-
 pered  a  scheme  under  Master  Plan  in  this  regard.  It  is  a  fact  that  the  level  of  sub-soil  water
 has  increased  and  that  it  is  found  considerably  polluted.  A  new  plant  of  the  capacity  of  100
 M.G.P.D.  for  water  supply  is  being  constructed  near  Hedarpur  village  in  order  to  augment
 water  sup  ly.  Another  such  plant  is  proposed  to  be  constructed  mn  Shahdra  Besides,
 Renny  we  ॥  s  are  being  constructed.  Ram  Ganga  Canal  Project  is  also  under  consideration

 So  far  as  the  difficulties  faced  by  the  flood  affected  States  are  concerned  we  have  supplied
 Hologine  tablets  to  the  States  of  Assam,  West  Bengal,  Bihar,  U.P.  and  Kerala.  With  there
 tablets  drinking  water  can  be  purified  to  a  considerable  extent.  200  tonnes  of  bleaching

 powder  is  also  being  requisitioned  to  meet  the  requirements  of  various  States.  Though  this
 is  primarily  a  State  subject,  yet  we  will  try  our  best  to  help  them  in  this  connection.

 श्री  Fo  मालन्ना  महोदय !  दिल्‍ली  में  जल  दूषण  के  लिये  जल  प्रदाय  श्रौर

 मूल  कथन  संस्थान  उत्तरदायी  दिन  प्रति  दिन  श्रांत्रशोध  जैसी  अनेक  बीमारियां

 बढ़ती जा  रही  टाइम्स  श्राफ  इंडिया  के  श्रनसार  1973  म  730  व्यक्ति  श्रां्शोथ  तथा

 32  व्यक्ति  इंफेक्टिव  हेपटाइटिस  के  रोग  से  मारे  गये  ।  इस  के  दिल्‍ली  की  जनता

 को  पर्याप्त  में  जल  की  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  ।

 जानना  चाहता  हूं  कि  कया  दिल्‍ली  में  विद्यमान  पांच  जल  संयंत्रों  के  माध्यम  से  पर्याप्त

 जल  की  सप्लाई  की  जा  सकती  है  यदि  नहीं  तो  उस  दिशा  म ' क्यों  कार्यवाही  की  जा

 रही

 दिल्‍ली  में  100  किलोमीटर  तक  लम्बी  पाइप  लाइनें  हैं  जो  स्थान-स्थान  पर

 टटती  रहती  हैं  तथा  उनकी  मरम्मत  झ्रादि  के  समप  पानी  में  गंदगी  मिल  जाती  है  तथा  पानी

 दूषित  हो  जाता है  ।  अनधिकृत  बस्तियों  के  ग्रतरिक्ति  अन्य  बस्तियों  में  भी  पम्प
 लगाये

 गये

 हैं  जिनके  कारण  भी  रोग  फैलता  में  जानना  चाहता  हूं  कि इ इस  प्रकार  जल से  उत्पन्न

 होने  वाली  बीमारियों  की  रोक-थाम  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायें  हैं  ।  क्या  सरकार  का

 ? विचार  जल  का  परीक्षण  करने  के  लिये  जल  प्रयोगंशालाएं  बनाने  का  है

 कभी-कभी  एसा  भी  होता  है  कि  पानी  में  ग्रधिक  मात्रा  में  क्लोरिन  मिला  दी  जाती  है

 अथवा  कभी  उसमें  क्लोरीन  मिलाई  ही  नहीं  जाती  ।  tet  वैल
 में

 क्लोरीन  मिलाने  से  वह
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 फरीक  क्लोराइड  में  बदल  जाती  है  जो  ‘a  के  लिये  qua  है|  Wa:  way  तक  पानी  को

 शुद्ध  करने  के  लिये  कोई  उपयुक्त  तरीका  नहीं  निकाला  जा  सका  ।

 मेँ  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  क्या  भ्रोखला  स्थित  जल  संयंत्र  को  बन्द  किये  जाने
 की  सिफारिश  की  गई  थी  क्योंकि  उसमें  बहुत  दुषित  जल  होता  है  ?  क्या  यह  भी  सच  है
 कि  हेपेटाइटिस  के  कीटाणश्रों  को  जल  साफ  करने  की  विद्यमान  तकनीक  के  द्वारा  समाप्त

 नहीं  किया  जा  सकता  शौर  यदि  तो  क्या  सरकार  कोई  अन्य  तरीका  निकालने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही  है

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय
 सदस्य

 केवल  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  भाषण

 देने  HT
 नहीं

 श्री  के०  सालना
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जल
 से  उत्पन्न  होने  वाले  रोगों  की  रोक

 थाम  के  लिये  कया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 डा०  कर्ण  fag:  जहां  तक  बीमारियों  के  कारणों  का  सम्बन्ध  है  उसमें  दूषित  जल  का

 भी
 बहुत  योगदान  फिर  भी  यह  सच  है  कि  कई  राज्यों  की  तुलना  में  दिल्ली  की  स्थिति

 बहुत  Tost  है  ।  दिल्‍ली  में  जल  की  सप्लाई  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  46  गलन  है  जबकि  बम्बई

 में  29.0  गैलन  ate  मद्रास  में  157.0

 जहां  तक  पाइप  लाइनों  के  फटने  का  सवाल  है  मुझे  निर्माण  और  श्रावास  मंत्रालय  से

 जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि  पाइप  लाइनों  के  फटने  के  मामलों  की  श्रविलम्ब  देखभाल  की  जातीं

 है  तथा  मरम्मत  काय  तुरन्त  किया  जाता

 यह  कहना  भी  सच  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  हैंड  पम्प  लगाये  हैं  ।  हैंड-पम्प

 व्यक्तियों ने  स्वयं  लगाये हैं  जनता  को  यह  भी  बताया  गया  है  कि  वे  दिल्‍ली  नगर  निगम

 द्वारा  बनाये  गये  हाइडेंटों  से  पानी  पियें  तथा  ह  पम्पों  से  पानी  न  हैंड-पम्प  का  पानी

 नि बहुत  दूषित  होता  तथा  उसको  बिना  उबाले  नहीं  पीना  चाहिये  ।

 )

 यह  कहना  सच  है  कि  कई  समितियों  ने  Maal  संयंत्र  को  बन्द  किये  जाने  का  सुझा

 दिया  किन्तु  जब  तक  रामगंगा  नहर  waar  हैदरपुर  परियोजना  पूरी  नहीं  होती  तब  तक

 उसे  बन्द
 नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  उसमें  पानी  की  बहुत  कमी  हो  जाएगी  ।  श्रोखला  संयंत्र

 की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  विशेष  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 श्री  afaata  (Sraatore)  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  जल  के  श्रभाव  की  स्थिति

 में  तथा  जल  की  श्रधिकता  की  स्थिति  में  इन  बीमारियों  में  वृद्धि  हो  जाती
 है

 ।

 वास्तव  में  जल  से  उत्पन्न  बीमारियों  का  प्रभाव  30-40  दिन  के  पश्चात्‌  ज्ञात  होता

 मंत्री  महोदय  के  ग्रनूसार  मई  से  सितम्बर  तक  की  श्रवधि  में  यह  बीमारियां  श्रधिक  होती

 क्या यह  saad  नहीं  है  कि  जैसे  ही  जल  दूषण  की  सम्भावनाएं  उत्पन्न  हों  तभी  कोई  कदम

 उठा  लिया  जाय  ?

 जल  की  खपत  के  सम्बन्ध
 में  हमें

 अपने  देश  की  पश्चिमी  देशों  के  तुलना  नहीं

 करनी  चाहिए  क्योंकि  agi  लोग  मद्यपान  कं  रते  a
 Q

 शा
 यहां  पानी  ही  पीते  हैं  भी
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 13  1974  नैवेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  इंजीनियरों

 ाा
 की

 हड़ताल  के  बारे  में  वक्तव्य

 सूझाव  देना  निन  हूं  कि  लोहे  के  पाइपों  के  स्थान  पर  प्लास्टिक  के  पाइपों  का  उपयोग

 किया  जाना  चाहिये  विदेशों  में  अ्रधिकतर  प्लास्टिक  के  ही  पाइपों  का  उपयोग  किया  जाता है

 डा०  कर्ण  मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  ग्रीष्म  तथा  वर्षा के  महीनों  में  सामान्यता

 इन  रोगों  के  रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  यह  वृद्धि  उन  दिनों  हर  ब्  होती  है  किन्तु

 गत  दर्षों  की  तुलना  में  उनकी  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  मरे  मंत्रालय
 ने

 जल
 के

 परीक्षण

 के  लिये  भौतिक  वैक्टीरियोलाजीकल  arf  मानक  निर्धारित  किये  हैं  तथा  प्रति

 माह  लगभग  1,000  सैम्पलों  की  जांच  की  जाती  है  हम  विदेशों  द्वारा  निर्धारित  किये  गये

 मानकों  पर  भरोसा  नहीं  करते  तथा  हमने  wa  मानक  निर्धारित  किये  प्लास्टिक  पाइपों

 सम्बन्धी  सुझाव  वास्तव  में  हितकर  प्रतीत  होता

 श्री  amo  राम  गोपाल  रेड्डी  :  जल  से  उत्पन्न  बीमारियों  के  कारण

 25  प्रतिशत  मौत  होती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मृत्यु  दर  में  कोई  वृद्धि  हुई है
 ?

 क्या  यह  बीमारी  हैंड  पम्पों  के  कारण  होती  हैं  तथा  क्या  उखाड़ा  जाएगा  ?  क्या  दिल्‍ली

 में  वढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  अनुपात  में  नागरिक  सुविधाशओं  में  भी  वृद्धि  की  गई  में  यह

 भी  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ग्रीष्म  शर  वर्षा  से  पहले  ही  इन  बीमारियों  को  रोकने

 के  लिय  उपाय  क्यों  नहीं  करती  ?

 डा०  कर्ण  सिंह :  मुझे  उपलब्ध  झांकड़ों  के  अनुसार  1972  में  इस  बिमारी
 से  हुई  मोतों

 ~
 की  दर  1.2  प्रतिशत  थी  तथा  1973  में  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  थी  किन्तु  मेरा  विचार

 है  कि  इस  प्रतिशता  को  भी  घटाया  जाना  चाहिये  ।  हैंड-पम्प  श्रनधिकृत  बस्तियों  में  हैं

 तथा  समस्या  नगरीय  विकास  की  समस्या  जहां  तक  नागरिक  सुविधाश्रों  का  प्रशन  है  मेरे

 विचार  से  विश्व  का  ऐसा  एक  भी  नगर  नहीं  है  fay  सभी  श्रपेक्षित  नागरिक  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराई  गई  इस  दृष्टि  से  दिल्‍ली  की  स्थिति  हमारे  wea  बड़े  नगरों  से  बहुत

 mee  है  ।  यदि  श्रधिक  धनराशि  उपलब्ध  हो  सके  तो  अ्रतिरिक्त  सुविधाएं  भी  प्रदान  की

 जा  सकती  ह्  मेरे  विचार  से  इस  समस्या  वास्तविक  समाधान  यही  हो  सकता  है  कि

 जल  की  श्रधिकाधिक  सप्लाई  की  जाये  तथा  मल  व्ययन  सम्बन्धी  व्यवस्था  में  सुधार  किया  जाये  ।

 सरकार  इस  दिशा  में  amt  बढ़  रही  है  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरशन  fao  में  इंजीनियरों  की  हड़ताल  के  बार  में

 वक्तव्य

 STATEMENT  RE  STRIKE  BY  ENGINEERS  IN  NEYVELI  LIGNITE

 CORPORATION  LTD.

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध

 तमिलनाडु
 के  दक्षिण  श्रर्काट  जिले  में  स्थित  नेवली  लिग्नाइट  निगम  के  नैवेली  लिग्नाइट  PUA ET

 में  काम  कर  रहें  लगभग  1,200  कनिष्ट  इंजीनियर  तथा  बीच  के  दर्जे  के  तकनीकी  चा  रियों  ने  अ्रधिक

 वेतन  पदोन्नति  तथा  कुछ  पदों  के  ग्रेडों  को  बढ़ाने  की  मांग  को  लेकर  11  1974  के

 से  हड़ताल  कर  दी  है  ।  सहायक  इं  जीनियरों  द्वारा  हड़ताल  *  ...  उसकी  सहानुभूति  में  धी  मे  काम

 करो  जेसी  कार्यवाही  किए  जाने  के  फलस्वरूप  निगम  को  विवश  होकर  उवे रक

 तथा  विजली  संयंत्रों  को  बन्द  करना  पड़ा  ।  परन्तु  अज  सवेर  प्राप्त  जानकारी  के  खानों  में  काम

 हो  रहा  है  ।
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 न 2.  कनिष्ठ  इंजीनियरों  तथा  बीच  के  तकनीकी  कर्मचा  रिय  i  को  पहले  ही  —— afaa  वेतन
 भत्ते  की  पेशकश  की  जा  चुकी  परन्तु  पदोन्नति  भ्रादि  अन्य  मागों  को  स्वीकार

 नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 नेवेली  लिग्नाइट  निगम  के  श्रध्यक्ष  ने  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के

 सामने
 प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  किया  परन्तु  इंजीनियरों  को  यह  स्वीकार्य  नहीं  gar

 और  उन्होंने  हड़ताल  पर  जाने  का  फैसला  किया  ।  इससे  मद्रास  में  प्रबंधकों  के  साथ  उनकी

 समझौता  वार्ताएं  हुई  परन्तु  वे  श्रसफल  रहीं  इस  संबंध  में  यह  उल्लेखनीय  हैं  कि  संघ

 सरकार  ने  नेवेली  कम्प्लैक्स  में  भारत  रक्षा  नियमों  के  श्रन्तर्गत  हड़तालों  पर  रोक  लगाई  हुई
 इस  गैर-कानूनी  हड़ताल  के  सिलसिले  में  भारत  रक्षा  नियमों  के  श्रधीन  श्रब  तक  47

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  जा  चुके  हैं  ।

 3.  नेवेली  लिग्नाइट  जैसे  मुख्य  जो  अत्यन्त  श्रावश्यक  बिजली  श्रौर  उर्वरक

 पैदा  करता  का  ऐसे  नाजुक  समय  में  बन्द  हो  जबकि  देश  को  गम्भीर  arias

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हो  तथा  सरकार  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  ate  मंहगाई
 को  रोकने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे  भ्रत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  मैं  नेवेली

 के  हड़ताली  इंजीनियरों  से  श्रपील  करता  हूं  कि  वह  श्रपनी  श्रनुचित  श्रौर  श्रवध  हड़ताल  के

 परिणामों  को  देखते  हुए  शीघ्र  काम  पर  लौट  ग्राए ं।

 ज्योतिमंय  बसु  :  हमने  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  परन्तु  श्रापने  मंत्री

 महोदय  को  स्व-प्रेरित  वक्तव्य  देने  की  श्रनुमति  दे  दी
 है

 ।  मैंने  इस  मामले में  नियम  377

 के  म्रधीन  ak  एक  get  सुचना  प्रश्न  का  भी  नोटिस  दिया  था  ।  श्रमिक  श्रपनी  मांगों  की

 पूति  के  लिए  भ्रान्दोलन  कर  हूं  10  श्रमिकों  को  भारत  रक्षा  नियमों के
 श्रधीन  गिरफ्तार

 किया  गया  है  ।  परन्तु  श्रापने  ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  को  स्वीकार  न  करके  मंत्री  महोदय  को

 वक्तव्य
 '  की  श्रनुमति  दे  दी  हैँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रतिदिन  के  वारे  में  श्रनेक  नोटिस  प्राप्त  होते  हैं  जिनमें  से

 एक  को  चुना  जाता  है  ।  अन्य  मामलों  में  से  किसी  के  art  में  यदि  मंत्री  महोदय  स्वयं  वक्तव्य

 देना  चाहे  तो  उन्हें  रोका  नहीं  जा  सकता  |

 नियम  377  के  अधीन  समासला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 एक  ही  नम्बर  वाले  पांच-पांच  रुपये  के  20  करेंसी  नोट  प्राप्त  होना

 श्री
 श्याम  नन्दन

 faa  (aqua)
 :  समाचार  पत्नों

 में
 राजकोट

 से
 दिनांक  10  श्रगस्त  को

 एक  समाचार  प्रकाशित  gat  है  कि  गुजारात  राज्य  परिवहन  निगम  को  एक  समान  नम्बर

 वाले  5  रु०  के  बीस  नोट  स्टेट  बैंक  श्राफ  सौराष्ट्र  से  मिले  यह  एक  बहुत  ही  श्रजीब  बात

 है  कि  ये  नोट  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  से  मिले  थे  ।  इनको  प्राप्त  करने  वाला  श्रभिकरण  भी

 सरकारी  थी

 सदन  को  याद  होगा  कि  26  1971  को  एक  समाचार  एजेन्सी  ने  राजकोट

 से  समाचार  दिया  था  कि  मौरवी  के  एक  सामाजिक  कार्यकर्ता  को  एक  समान  नम्बर  वाले

 1080  के  aq  नोट  प्राप्त ए es  &
 a  ।  ये  नोट  उन्हें  लोकसभा

 के  मध्यावधि  चुनावों
 के  दौरान  मिले

 FT | ata  में  जब  मामला  लोक  सभा  में  उठाया  गया  तो  faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री ने  कहा  था
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 नियम  377  के  मामला 22  1896

 ——  SS  अ  क  क  की  म  ह  क  किक  कन

 कि  इन  नोटों  के  नम्बरों  में  गड़बड़  की  गई  थी
 |  परन्तु  उक्त  सामाजिक  -  मत  था

 कि  मौरवी  के  बैंक  नोटों  में  किसी  प्रकार  की  गड़बड़ी  नहीं  पा  सके  थे  ।

 उसी  स्थान  से  फिर  से  ऐसे  नोटों  का  मिलना  रहस्य  की  बात  हे  ।  सरकार  को  इस  बारे

 में  प्रकाश  डालना  चाहिये  ।  भ्राचायं  कृपलानी  ने  भी  जुलाई  1971  में  यह  श्रारोप  लगाया

 था  कि  सैकड़ों  करोड़ों  रुपयों  के  जाली  नम्बरों  के  नकली  नोट  देश  में  चलाए  गए  उनका

 मत  है  कि  देश  में  अ्रसली  नोटों  के  बराबर  मूल्य  के  नकली  नोट  भी  चल  रहे  इस  ara

 को  हंसी  में  नहीं  टाला  जा  सकता

 सरकार  ने  कई  स्थानों  पर  नकली  नोट  छापने  के  प्रेसों  व  टकसालों  का  पता  लगा

 था  ।  1961 में  eezea  में  छपा  था  कि  लाहौर  में  नकली  भारतीय  नोट  छापने के  एक

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  का  पता  लगाया  गया  इसी  प्रकार  चीन  से  भी  नकली  नोट  छापने  की

 खबरें  मिली  थी  ।

 पुराने  ait  कटे-फटे  नोटों  के  संबंध  में  भी  बहुत  कुछ  कहा  गया  तथापि  मंत्री  महोदय

 ने  कहा  कि  पुराने  व  कटे-फटे  नोटों  के  नष्ट  करने  की  प्रक्रिया  दोष  रहित

 सरकार  को  जाली  करेंसी  की  समस्या  के  विभिन्न  के  बारे  में  एक  विस्तृति

 विवरण  देना  चाहिये  ।

 एक  मूत  पुलिप्त  इन्सपेक्टर  कोर  राष्ट्रपति  पुरस्कार  दिये  जाने  के  सरकार  के  कथित

 fasta  का  औचित्य

 SHRI  JAMBUWANT  DHOTE  (Nagpur):  During  the  Vidarbha  Agitation  there  was
 As  a  result  thereof  3  children  were  killed  and  7  persons firing  at  Tumsar  during  May  1973.

 were  wounded.  When  the  agitated  crowd  saw  two  dead  bodies  it  became  more  agitated  and
 it  killed  a  police  sub-inspector.  In  that  connection  103  people  were  arrested  under  Sec.

 302,  120(B)  of  I.P.C.  One  of  the  arrested  person  died  in  the  jail.  The  matter  is  sub-judice.
 The  police  sub-inspector  killed  by  the  infriated  crowd  is  being  given  posthumous  award  by

 This  is  not  fair.  In  these  circumstances  free the  President  on  the  [5th  August.  justice
 cannot  be  expected  in  the  matter  under  sub-judice.  It  would  influence  the  judicial  decision.
 1  had  met  the  President  and  he  has  assured  that  the  matter  would  be  considered.  In  order
 to  cover  up  its  mis-deeds  the  Maharashtra  Government  has  recommended  the  award  to
 him.  In  the  interest  of  justice  it  is  necessary  that  this  award  is  not  granted.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE  (Gwalior)  :  This  is  a  very  important  matter.  The
 Ministry  of  Home  Affairs  should  consider  over  this  matter.

 जब  नियम  377  के  wera  मामले  उठाये श्र  पी०  जी०  मावलंकर  ( 1eAaTATE )

 जा  रहे  थे  तो  मैंने  भी  एक  सूचना  आपको  भेजी  थी  |  वास्तव  में  मरा  वायुयान  श्राज  सुबह  देरी
 से

 यहां  पहुचा  इस  कारण
 मैं  10  बजे

 से  पूर्व  ्रापको  सूचना  नहीं  भेज  सका
 ।  मासले  की  गम्भीरता

 को  देखते  हुए  मुझे  उसे  उठाने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:  I  had  raised  the  matter  of  victimisation  in  A.G.’s

 office.  The  Finance  Minister  should  be  asked  to  give  statement.

 अध्यक्ष  AEaT : :  यह  मामला  पिछली  बार  उठाया  गया  था  क्या  मंत्नी  महोदय  कोई

 वक्तव्य  दगे  ?

 RA  (Allahabad)  :  Sir,  I  had  raised  the  matter  about  Delhi
 SHRI  JANESHWAR  MIS

 The  Vice-Chance  has  forbidden  the  entry  of  one  student  to  the  University.
 University.

 de  cannot  be  allowed.
 This  dictatorial  attitu

 MR.  SPEAKER  :  Elections  are  being  held  there  under
 University

 Act.  How  can  that

 matter  be  raised  here ?
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 (Saka)

 वित  2)  विधेयक  1974

 FINANCE  (No.  2)  BILL,  1974

 अध्यक्ष  मोहदय :
 श्री  नायक  क्या  श्राप  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  बोलना  पसन्द  करेंगे

 ?

 श्री  ato  वी०  नायक  (

 तत्पश्चात  लोक  समसा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजकर  30  मिनट  Ho  Jo  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Half-past  fourteen  of  the  clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजकर  34  सिनट  ै: ५  प्‌०७

 पर  पुनः  समवेत  हुई

 Zhe  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  Thirty-four  minutes  past  fourteen  of  the  clock.

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 MR,  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair.

 faa  2)  1974

 FINANCE  (No.  2)  BILL,  1974

 श्री  बी०  ato  नायक  WANT I)  करता  हं  कि  हम  देश  की  afar  स्थिति

 का  वर्णन  बढ़ा  चढ़ा  कर  कर  रहे  ऐसा  करने  का  कारण  राजनैतिक  यह  सोचना  कोरी

 कल्पना  है  कि  श्राथिक  संकट  के  कारण  देश  का  नाश  होने  वाला  ह  विश्व  में  ऐसे  बहुत  से

 देश  हूँ  जो  हमारे देश
 के  संकट  से  गम्भीर  संकट  में  से  गुजर  चुके  पहले  तथा  Far  विश्व

 युद्ध  के  पश्चात्‌ ९११  जमंनी  श्रौर  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  पश्चात्‌  जापान  की अरथ  व्यवस्था  पूर्णतया

 नष्ट  हो  परन्तु  श्राज  वे  देश  राष्ट्रीय  my  व्यवस्था  की  दृष्टि  से  विश्व  के  बहुत  ही  aaa

 राष्ट्र  उन  देशों  की  प्रति  व्यक्ति  ma  बहुत  अ्रधिक  है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  चीन  के  साथ

 तुलना  की  ।  परन्तु  वास्तव  में  यह  तुलना  उचित  नहीं  है  ।  एक  स्वतन्त्र  समाज  की  तुलना

 एकदलीय  शासन  वाले  देश  से  नहीं  की  जा  सकती ।  वास्तव  में  विश्व  के  इतिहास  में  किसी

 समय  भी  ऐसा  कोई  देश  नहीं  gat  जो  श्राधिक  संकट  के  कारण  नष्ट  हुआ  हो  परन्तु  यदि  देश

 राष्ट्रीय  चरित्र  व  आत्म  विश्वास  खो  बेठा  व  देश  में  यदि  अधिकार  का  संक्रट  हो  तब  एसे  समय  में  देश

 नष्ट  हो  सकता  gl  वास्तव  में  सारा  विपक्ष
 इस

 प्रकार  के  संकट  उत्पन्न  करने  के  प्रयासों  में

 संलग्न  है  ।  परन्तु  इतिहास  उन्हें  इसके  लिए  माफ  नहीं  करेगा  त्त  राष्ट्रीय  श्रथेव्यवस्था  के

 पुननिर्माण  के  लिए  उन्हें  सरकार  के  क्रियात्मक  कार्यक्रम  में  सहयोग  देना  चाहिये  |

 हमें  देश  में  दोषमुक्त  वितरण  प्रणाली  बनानी  चाहिये  जिससे  जनसाधारण  को  खाद्य

 aye  कपड़े  जसी  झावश्यक  वस्तुएं  प्राप्त  हो  जब  गेहूं  के  थोक  व्यापार  का  सरकारीकरण

 किया  गया  atc उसके  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  तो  हमने  विमुद्रीकरण  का  सुझाव

 यह  सुझाव  किसी  प्रकार  के  भय  के  ग्रन्तगंत  नहीं  दिया  गया  ari  यदि  धन  की  सप्लाई

 शरर  सामान  की  सप्लाई  के  कारण  बाजार  में  कोई  अनिश्चित  उत्पन्न  हो  तो  उस  पर

 नियन्त्रण  लाने  के  दो  उपाय  सामान  की  सप्लाई  पर  नियन्त्रण  भ्थवा  घन  की  सब्लाई  पर

 नियन्त्रण ।
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 ial
 हमते  देखा  कि  जन  साधारण  के  उपयोग  के  सामान  की  सप्लाई  उचित  नियंत्रित

 से  नहीं  हो  रही  तो  हमने  वैकल्पिक  उपाय  के  रूप  में  सुझाव  दिया  कि  धन  पर  नियन्त्रण

 के  रूप  में  विभद्रीकरण  किया  जाये  |

 इन  परिस्थितियों  में  हमें  सबसे  पहले  बाजार  में  सप्लाई  की
 पर्याप्तता

 की  स्थिति  लानी

 देश  के  सामने  जो  श्राज  मुद्रा-स्फीति  की  एक  गम्भीर  समस्या है है
 att  जिस  पर  नियन्त्रण

 पाने  के  उदेश्य  से  यह  विधेयक  लाया  गया  ज  उस  की  प्राप्ति  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाये

 ननि  चाहिएं  sa  दिशा  में  हमें  सबसे  पहले  श्रौद्योगिक  रियायतों  संबंधी  स्थिति  का  पुनरीक्षण

 करना  देश  के  एक  राज्य  पं  कागज  कारखानों  के  55  To  टन  की  दर  से  बांस  दिया

 जा  रहा  हैं  ौर  एक  ग्रन्य  राज्य  में  3  रु०  टन  की  दर  से  ।  दूसरा  उपाय  है  सरकारी  aa

 की  उत्पादकता  को  बढाना  |  हमारे  इस्पात  सयंत्र  निर्धारित  -  क्षमता  से  कम  क्षमता  पर  काम  कर

 रह  ।  इस  स्थिति  का  कारण  यह  है  कि  हमने  सरकारी  क्षेत्र  कोइस  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी

 नहीं  बनाया है  ।  देश  के
 सामाप्य  बजट

 के
 साथ  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  का  बजट  भी  प्रस्तुत

 किया  जाना  चाहिये  ।  उस  श्रवसर  पर  विचार  हो  सकता  है  कि  हमारा  उत्पादन  क्या  होगा

 लंक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  क्या  बाधाएं  भ्रादि

 गेंर  सरकारी  क्षेत्र  को  भूमि  आदि  सुविधाओं  के  बारे  में  अनेक  रियायतें

 प्राप्त  हूँ  उनके  बारे  में  पूरी  जांच  की  जाये
 ।  इन  सुविधाग्रों  के  glare  पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 द्वारा  पर्याप्त  लाभ  कमाया  जा  रहा  है  श्रौर  यह  क्षेत्र  लागत  को  समान  gree  पर  बनाए

 रखने  के  सक्ष्म

 कई  देशों  ने  तपनी  अ्रथ  व्यवस्था  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  बचतों  पर  अ्रधिक

 लाभ  दिये
 ।  उन्होंने  बचतों  पर  लाभ  की

 दर  को
 मूल्य  सुचकांक  के

 साथ  सम्बद्ध किया  ।  हमें
 भी  अपने  देश  में

 यह
 ढंग  श्रपनाने  के  सम्बन्ध  में  एक  श्रध्ययन  करना  चाहिये  जिससे  कि  किसी

 निर्णय  पर  पहुंचने में में  सहायता  हो  सके  |

 श्री  gta  महन्ती  (#xaTST) : )  :  यह  विधेयक  सांविधिक  इतिहास  में  भ्रभूतपूर्वे  है  इसकी

 एक  म्र्न्य  असामान्यता  यह
 भी

 है
 कि

 wage  कराधान  प्रस्ताव  होने  के  वावजूद  इसमें  फरवरी
 a a

 के  मल  बजट  की  प्रपेक्षा  अ्रधिक  करों  का  प्रस्ताव  ।  फरवरी  के  बजट  में  212  करोड

 रुपये  के  कर  लगाए  गए  थे  जबकि  इसमें
 232

 करोड़  के  नए  करों  के  प्रस्ताव  हैं  ।  इसका

 औचित्य  बताते  हुए  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है
 कि

 देश  इस  समय  बहुत  कठिन  व  वित्तीय

 स्थिति
 मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  हैं

 कि
 कृषि  एवं  श्रौद्योगिक  उत्पादन  कम  gat

 भारतीय  ford  बेक  ने  मुद्रा-स्फीति  के  कुछ  कारण  बताए  हें  जिनमें  से  श्रधिकतर  कारण

 सरकार  की  नीतियों  के  फलस्वरूप  सरकार  इसके  उत्तरदायित्व  से  बच  नहीं  सकती  ।  सरकार

 की  नीतियों  के  परिणामस्वरूप  1973-74  के  बजट  में  भी  85  करोड़  रुपये  के  WTA  से

 घाटा  650  करोड़  तक  बढ़  गया  यदि  कोई  लोकतन्त्वीय  देश  होता  तो  अब  तक  सरकार

 पदच्युत  हो  गई  होती
 ।

 बजट  का  घाटा
 85  करोड़

 से  बढ़  कर
 650

 करोड़  हो  गया  फिर

 भी  सरकार  कह  रही  है  कि  इस  स्थिति  का  कारण  कृषि  तथा  श्रौद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट

 है
 |

 इसका  वास्तविक  कारण  यह  है  कि  सरकार  ने  हाल  में  लगभग  सभी  वस्तुओं  के  मूल्यों

 ata  की  अनुमति  दी  सरकार  मूल्य-वृद्धि  का  दोष  जमाखोरों
 पर  डाल  रही  परन्तु

 सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  ?
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 सरकार  ने  करम  के  स्थान  पर  जनता  को  जमाखोरों  का  सामाजिक  बहिष्कार  करने

 को
 कहा

 ।
 मंत्रियों  के  दौरों  भ्र  सुरक्षा

 ae
 पर  हो  रहे  व्यय  को  देखते  हुए  कोई  नहीं  कह

 सकता
 कि

 सरकारी  खर्चे  को  कम  किया  जायेगा
 ।

 एक  श्रोर  उत्पादन  दर  शून्य  के  बराबर  है

 शर  दूसरी  मुद्रा-प्रसार  बढ़ता  जा  रहा  हैं  इन  स्थितियों  में  यह  विधेयक  भारत  की  जनता

 को  सजा  एक  श्रोर  वित्त  मंत्री  का  कथन  हैं
 कि

 वित्त  विधेयक  का  उद्देश्य  मुद्रास्फीति  पर

 नियन्त्रण करना  परन्तु  दूसरी  उन्होंने  अपने  भाषण  में  मुद्रास्फीति
 ae

 मूल्य  वृद्धि

 पर  नियन्त्रण  के  संबंध  में  निश्चित  श्राश्वासन  नहीं  दिया  उन्होंने  अपने  भाषण  में  यह  कहा

 @  कि  बजट  के  घाटे  को  बढ़ने  न  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  सभी  संभव  उपाय  किये  जायेंगे

 परन्तु  सरकार  के  पिछले  कार्यकरण  को  देखते  हुए  यह  श्राश्वासन  व्यर्थ  सा  लयता  सरकार

 बजट  के
 घाटे

 को
 725

 करोड़  रुपये  के  स्तर  तक  नहीं  रोक  पायेगी
 ।

 इस  दृष्टि  से  कराधान

 प्रस्ताव  पर  विचार  करें  तो  प्रश्न  यह  उठता  हैं  कि  क्या  श्रप्रत्यक्ष  कराधान  द्वारा  मूल्य  वृद्धि

 कम  होगी  ।

 बैंक  दर  में  वृद्धि  और  बैंकों  पर  कर  से  पूंजी  प्रौर  महंगी  होगी  ।  इसका  जो  बोझ  fatal

 पर  पड़ेगा वे  उसे  सीधे  उपभोक्ताओं  के  कन्धों  पर  डाल  इससे  स्पष्ट  है  कि  ग्रन्ततोगत्वा

 इसका  प्रभाव  उपभोक्ताओं  पर  ही  पड़ेगा  |  इससे  मुद्रा  स्फीति  में  और  वृद्धि  होगी ।

 लोहे  ग्रौर  इस्पात  व  जस्ते  पर  लगाये  गये  ग्रप्नत्यक्ष  करों  से

 wy  वस्तुग्नों  के  मूल्यों  में  भी  वृद्धि  होगी  ।  कागज  का  मूल्य  बढ़ने  से  पुस्तकों का  उत्पादन

 प्रभावित  होगा  ।  प्लास्टिक  के  सूती  कपड़े  के  उपभोक्ताओं  पर  भी  इन  नये

 करों  का  प्रभाव  पड़ेगा  अब  लगाये  गये  श्रप्रत्यक्ष  करों  से  मूल्य  गिरने  के  स्थान  पर

 बढ़ेंगे  ।

 SHRI  D.  N.  TIWARI  (Gopalganj)  :  Two  Finance  Bills  have  been  presented  this
 The  aim  of  the  First  Bill  was  to  restrain  the  growth  of  Government  expenditure  while  the
 Second  Finance  Bill  aims  at  controlling  inflation.  It  has  to  be  seen  whether  the  First
 Finance  Bill  fulfilled  its  objective.  But  no  details  have  been  provided  in  this  regard  and
 hence  it  is  not  possible  to  know  the  extent  to  which  Government  expenditure  was  controiled.

 In  the  circumstances  it  is  not  possible  to.  say  whether  it  would  be  possible  to  control  inflation
 or  not  with  the  helo  of  Second  Finance  Bill.  Additional  taxes  with  Rs.  210  crores  have
 been  imposed.  With  this  amount  it  would  be  possible  to  fill  in  the  budgetary  deficit  to  a
 certain  extent.  But  it  cannot  be  said  that  it  would  succeed  in  controlling  inflation.  Because
 the  inflationary  trend  in  the  country  is  due  to  black  money.  Black  money  has  assumed  the

 curbed  and_  checked shape  of  parallel  economy  in  the  country.  Unless  black  money  is
 it  is  not  possible  to  control  this  inflationary  trend.  The  Government  must  take  some  effec-
 tive  steps  in  this  regard.  People  should  be  allowed  to  invest  their  money  in  buildings  by
 giving  them  certain  exemptions.

 Members  of  the  opposition  have  alleged  that  this  Bill  has  imposed  taxes  on  poorer  people.
 1  feel  that  except  the  tax  on  medium  cloth  there  is  no  tax  which  effects  middle  class.  If  this
 tax  is  withdrawn  it  would  provide  relief  to  middle  class.  Paper  has  also  been  touched.
 There  is  shortage  of  paper  in  the  country.  The  Government  should  have  excluded  ordinary

 paper  used  by  students  in  excercise  books  and  taxed  only  the  fine  paper.  Government  should

 re-consider  this  suggestion.

 It  is  good  that  bank  rate  has  been  enhanced.  But  small  deposits  would  not  be  benefitted

 by  this.  The  value  of  money  is  decreasing.  In  the  circumstances  small  depositors  are  not

 finding  it  profitable  to  same.  They  are  Josing  their  interest  in  savings.  Some  steps  should

 be  taken  to  see  that  the  value  of  their  money  is  maintained.

 Deficit  financing,  less  production  and  unproductive  expenditure  is  leading  to  inflationary

 trends  in  the  country.  Unless  these  are  controlled  it  may  not  be  possible  to  control  inflation.

 Government  has  issued  certain  ordinance’  but  those  are  also  going  to  be  ineffective  in  con-

 trolling  inflation,  though  deficit  financing  may  be  checked.  In  order  to  contro!  inflation  it

 is  necessary  to  control  black-money  through  effective  measures.
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 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Banka)  :  These  budget  proposals  have  been  brought  forward
 with  a  view  to  contain  inflation  and  checking  price  rise.  Excise  duty  has  been  imposed  for
 the  first  time  on  caprolectum  and  D.M.T.  But  in  order  to  give  benefit  to  big  Industrial
 houses  rates  of  duty  have  been  kept  low  so  that  these  items  would  be  available  to  them  on
 half  the  imported  price.  This  is  a  clear  case  of  political  corruption.

 Government  expects  to  keep  an  amount  of  about  Rs.  400  crores  out  of  circulation  and
 for  this  purpose  a  few  ordinances  have  been  issued.  But  it  has  to  be  seen  whether  these
 measures  would  help  in  increasing  agricultural  and  industrial  production.  Short  fall  of  pro-
 duction  in  both  these  fields  results  in  increase  prices  of  these  products.  Hence  these  Ordi-
 nances  would  not  help  in  controlling  inflation  and  checking  price-rise.  It  is  very  sad  that
 Government  does  not  have  any  programmes  to  increase  production.

 Government  had  promised  to  effect  economy  in  its  expenditure.  But  Government’s
 policy  appears  contrary  to  this.  Past  experience  shows  that  Governmental  expenditure  has
 been  increasing  tremendously.  Huge  sums  of  money  are  being  spent  on  non-developmental
 works.  The  result  is  that  our  economy  is  not  in  a  position  to  bear  this  burden.  I  would  re-
 quest  that  President  and  Prime  Minister  should  present  examples  in  this  regard  and  effect
 economy  in  their  expenditure.

 The  Government  has  failed  to  take  effective  measures  to  check  black  money,  smuggling,
 boot-legging  and  such  other  anti-social  items.  Measures  like  de-monetisations  should  be
 adopted.  It  would  bring  out  the  hidden  black-money.  The  country  is  losing  every  year
 foreign  exchange  worth  about  Rs.  1500  crores.  On  account  of  smuggling.  Smugglers  are
 receiving  political  patronage  (/nterruptions).  But  it  is  strange  that  Government  has  not
 used  M.I.S.A.  and  Defence  of  India  Rules  against  smugglers,  whereas  there  are  promptly
 applied  on  alleged  Naxalities,  Railway  workers,  etc.  These  anti-social  and  anti-national
 activities  can  be  checked  only  through  effective  and  stern  actions.

 Indian  Tobacco  Company,  which  is  Indian  in  name  only,  is  engaged  in  activities  which

 go  against  the  interests  of  this  Government  as  well  as  Indian  peaple.  A  conspiracy  has  been
 hatched  to  deprive  the  Government  of  excise  duty  to  the  tune  of  Rs.  3  crores,  Such  activi-
 ties  of  the  company  have  been  brought  before  the  Government  many  a  times  but  it  has  not
 taken  any  action  against  it.

 Certain  big  business  houses  are  involved  in  a  racket  whereby  plain  Scotch  Whisky  is

 ments  and  bonus  entitlements.
 imported  in  the  name  of  concentrate  whisky.  This  is  done  in  the  name  of  import  entitle-

 Government  lacks  political  will  hence  it  has  failed  to  take

 any  action  in  this  regard.

 An  ex-gracia  payment  of  Rs.  70  lakhs  had  been  made  to  M/s  Balmer  Lawrry  under

 pressure  from  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals.  A  probe  should  be  ordered  in  this

 regards.  Ministers-politicians,  Bureaucrats  and  businessmen  constitute  the  basis  for  a  trian-

 gular  corruption  in  the  country.  The  Minister  as  suggested  by  Shri  Jaiprakash  Narain  should
 be  purified  first  to  pave  the  way  for  the  purification’  of  bureaucracy  and  business  community
 (Interruptions).

 Thé  ownership  of  National  Rayon  Corporation  has  been  transferred  to  Kapadias  in a
 recent  contest  for  ownership  of  the  above  corporation  in  which  the  nominees  of  Unit  Trust
 of  India  were  defeated.  The  Government  helped  Kapadias  in  obtaining  the  ownership  as
 this  corporation  against  public  interests.

 सदस्यों  को  गिरफ्तारो

 Arrest  रण  Members

 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  सभा  को  श्रध्यक्ष  के  नाम  पुलिस  से  प्राप्त

 दिनांक  1974  के  निम्नलिखित  तार  के  बारें  में  सूचित  करता

 carat  नरेन्द्र  हुकमचन्द  भारतसिंह  श्रार०  वी०  बड़े  शरर

 डा०  लक्ष्मीनारायण  लोक  सभा  को  पुलिस  भोपाल  द्वारा

 पास  किये  गये  व्यवस्थापकीय areal  उल्लंघन  करके  मध्य  प्रदेश  विधान-सभा  के

 सामने  प्रदर्शन  करने  के  कारण  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा
 iss

 ग्रौर  पुलिस .

 श्रधिनियम  की  धारा  32 के  welt  12  1974 को
 16.30

 बजे  भोपाल  में  गिरफ्तार

 किया  गया  हैਂ
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 faa  संख्या  2  विधेयक

 श्री  बसंत  साठे  (sara)  :
 इस  वित्त  विधेयक  के  लाने  के  लिये  मैं  वित्त  मंत्री  को  बधायी देता  हूं  ।

 विधेयक  का  सहत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  अ्रतिरिक्त  साधन  जुटाने  के  प्रयासों  में  केवल

 विलासिता  के  क्षेत्र  में  ही  कर  लगाने  का  प्रयत्न  किया  श्रावयश्यक  वस्तुभ्नों पर  नहीं  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है

 कि  क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  कराधान  से  मुद्रा  का  परिचालन कम  कर  सकेगी  ?  यदि  ऐसा  होता  तो

 इससे  मुद्रास्फीति  विरोधी  प्रभाव  raga  होता  ।  केवल  वित्तीय  उपायों से  मूल्य  वृद्धि  कम  नहीं  होगी  ।  यह

 केवल  मूल्य  ढांचे  की  वितरण  प्रशासनिक  श्रौर  वित्तीय  व्यवस्था  पर  नियंत्रण  करने  से  ही  हो  सकता

 राष्ट्रीयकरण  से  समस्या  हल  नहीं  हुई  क्योंकि  भारत  के  संदर्भ  में  राष्ट्रीयकरण  का  ्  लगाया  गया  है

 पूंजीवाद
 |

 वर्तमान  उत्पादक  तथा  वित्तरक  क्षेत्रों  पर  नियंत्रण  लगाने
 में  ही  इसका

 समाधान है  ।

 उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  के  कामिक  वर्ग  के  श्रपनत्व  की  भावना  उत्पन्न  करने  की  दृष्टि  से

 ही  कदम  उठाना होगा  जहां  कहीं  ऐसा  कदम  उठाया  गया  है  वहां  बहुत  सुधार  है  ।  हमें  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  प्रौर  सरकारी  क्षेत्र  में  दुकान  से  लेकर  प्रबन्धक  स्तर  तक  कार्मिक  वर्ग  को  उनके  निर्वाचित

 निधियों  के  माध्यम  से  वहां  के  प्रबन्ध  में  हिस्सा  देना  चाहिये  ।  कृषि  के  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए

 सबसे  मुख्य  उप  प्रभूमि  सुधार  करना  है  ।  हमें  पानी  तथा  न्नन्य  के  रूप  में  उत्पादनों

 की  व्यवस्था करनी  चाहिये  |  सभी  क्षेत्रों में  उत्पादन  बढ़ाने  से  हम  मुद्रास्फीती के  प्रभाव के  रोक  सकेंगे

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  दूसरा  वित्त  गम्भीर  समस्याझों  का

 सामना  करने  के  लिये  नच्छा  प्रयास है  ।  इसे  संकटमय  बजट  की  संज्ञा  दी  गई  है  लेकिन  इसमें  संकट  का

 मोल  भी
 नहीं  है  इससे  मुख्य  समस्या  पर  प्रभाव  ही  नहीं  पड़ा  है  ।  इस  महान  चुनौती  का  सामना  करने

 के  लिए  सरकार  ने  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।

 सरकार  ने  संसद  के  श्रधिवेशन  की  प्रतीक्षा  किये  बिना  ही  मध्यदेश  जारी  किये  हं  जिसके  फलस्वरूप

 देश
 के

 श्रंदर  एक  तनावपूर्ण  स्थिति  पैदा  हुई  कि  इस  बजट  में  क्या  श्रा  रहा  लेकिन  कर  प्रस्तावों
 के

 art  पर  कुछ  नहीं  श  ।

 श्री  नबल  किशोर  सिह  पीठासीन  हुए
 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA  ह  the  chair  |

 प्रस्तावों  के  आने  पर  लोगों  की  ५  चूर  चूर  हो  गयीं  |  वित्त  मंत्री  ने  एक  ऐसा  अच्छा  श्रवसर

 खोया
 जब  वे  एक  जबरदस्त  चोट  करके  भ्रध्यादेशों  द्वारा  उत्पन्न  लोगों

 की
 श्राशायें  पूरी  कर  सकते  थे  ।  जो

 कुछ  सामने  श्राया  वह  केवल  जैसे  तैसे  232  करोड़  रुपये  जुटाने  का  प्रयास  था  ।  कई  बार  कहा  गया  है

 कि  इन  कर प्रस्तावो ंसे  सामान्य  व्यक्ति  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  इन  सब  करों को  बोझ  निर्धन

 वर्ग  के  समुदाय  को  नहीं  उठाना  पड़ेगा  ।  मगर  उद्योगपतियों  श्र  अरन्य  क्षेत्रों
 पर  लगकर  निधन  व्यक्ति

 पर  ही  लगेंगे  क्योंकि  कर  प्रस्तावों  को  पेश  करने  से  मूल्य  कम  नहीं  हुए  हैं  बल्कि  प्रत्येक  वस्तु के  मूल्य

 बढ़े  हैं  मूल्य  वृद्धि  का  Ag  क्रम  जारी  है  ।

 कर  प्रस्तावों  में  विलासिता  की  वस्तुभ्रों  के  बारे  कोई  भी  जिक्र  नहीं  है  1  उपरि  वर्ग  दरा  उपयोग  में

 लायी  जाने  वाली  विलासिता  की  वस्तुभ्नों  पर  इन्होंने  कोई  भी  कर  नहीं  लगाया  है  ।

 बजट  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिसके  शराब  स्प्रिट  पर  कर  लगाया जाये  ।

 सरकार  हर  बार  केवल  सिगरेटों  पर  ही  कर  लगाती  में  जानता  चाहता  हूं  कि  इन  पर  कर

 न  लगायें
 जाने  के  क्या  कारण  हैं

 ?
 इने  नये  कर  प्रस्तावों  से  निर्धन  मध्यम  वर्ग  झ्र  वेतन

 भोगी  व्यक्तियों  पर  ही  कुठाराघात  होगा  |
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 फिजूल  खर्ची  पर  भी
 सरकार  ने  कोई  रोक  नहीं  लगायी  है  ।  इस  सम्बध  में  कोई  बचत

 नहीं  की

 गई  यदि  सरकार  इस  समस्या  को  हल  करना  चाहती  है  ,  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  लोग  सरकार  की

 कार्यवाही  में  विश्वास  करें तो
 उसे  उदाहरण  निर्दिष्ट  करना  होगा  ।  किन्तु  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  |

 व्यापारियों के  मकानों  पर  छापे  मार  कर  काले  धन  का  पता  लगाने  के  प्रयास  भी  किये गये  हैं  ।

 राजनीतिक  श्रनुसचिवीय  क्षेत्रों  तथा  ऐसे  श्रधिकारियों  पर  कितने  छापे  डाले  गये

 हैं  ?  यदि  सरकार  वास्तव  में  काले  धन  की  समस्या  का  हल  करना  चाहती  है  तो  उन  लोगों  का  पता  लगाया

 जाना  चाहिये  जिनके  पास  काला  धन  है  ।

 क्या  ऋण  कम  देने  की  नीति  का  कोई  प्रच्छा  परिणाम  निकला  है  ?  क्या  इससे  वह  समस्या  हल

 हुई  है  जिसे  हल  करने  का  यहां  उद्देश्य  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  इस  नीति  के  कारण  भ्रधिकाधिक

 संख्या में  उद्योग  बंद  हुए  हैं  जिसके  फलस्वरूप  श्रधिक  बेरोज़गारी  बढ़ी  तथा  उत्पादन कम  gat  है

 हम  इन  बातों  को  ऐसे  समय  पर  जबकि  देश  ग्राथिक  संकट  के  दैर  से  गुजर  रहा  सहन  नहीं  कर  सकते  |

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  काले  धन  तथा  भ्रष्टाचार के  उन्मूलन  के  प्रति  दृढ़  है
 ?

 श्राज

 चार  के  कारण  हमारी  सभी  हमारा  हमारा  जीवन  समाप्त  हुए  जा  रहा  यदि  सरकार

 लोगों  को  इस  भ्रष्टाचार  से  दूर  नहीं  रखेगी  तो  पता  नहीं  यह  हमें  कैसी  स्थिति  में  पहुंचा  दे  ।  मुझे  श्राशा

 है  कि  सरकार  अधिक  तथा  वित्तीय  समस्याश्रों  का  सामना  करने के  लिये  कठोर  तथा  साहसिक  कदम

 उठायेगी  ताकि  देश  इस  संकट  के  जाल  से  निकल  सके  |

 SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM  (Aonla)  :  Our  country  is,  no  doubt,  passing  through  an

 unprecedented  crisis.  At  the  sametime  we  should  realise  the  outstanding  achievements
 made  in  the  various  fields  by  our  country  since  independence.

 A  state  of  lawlessness  is  prevailing  through  out  the  country.  The  black  money  is  doing
 maximum  harm  to  the  country.  The  Government  should  findout  the  SOUTCES  of  black
 money  and  take  all  possible  measures  to  eradicate  this  evil.  If  necessary,  a  high  powered
 commission  should  be  appointed  to  tackle  this  problem.

 This  Finance  Bill  has  been  brought  forward  in  the  interest  of  the  country.  We  want
 more  resources  for  being  invested  in  the  core  sector  so  that  our  production  increases.  The

 Government  also  want  to  control  deficit  financing  for  which  financial  discipline  is
 also

 necessary.

 increase.
 Agricultural  production  in  our  country  is  not  increasing  in  proportion  to  our  population

 imple- Family  Planning  programme  should  be  included  in  the  core  sector  and

 mented  more  effectively.  Government  should  adopt  drastic  measures  to  check  the  rise  in
 on  the population.  This  programme  has  left  an  adverse  effect  poor  section,  of  the

 society  (Interruptions).

 The  items  of  daily  use  like  controlled  cloth,  vanaspati  etc.  are  not  available  to  the  com-

 mon  people  as  a  result  of  which  they  are  suffering.  The  Government  should  take  steps  to

 provide  essential  goods  to  the  people.

 Also  there  is  great  need  for  economy  in  administrative  expenditure.  Unnecessary  admi-

 nistrative  expenditure  should  be  cut  down  drastically.  There  is  scope  for  economy  in  the

 office  of  the  Planning  Commission.  You  can  not  expect  sacrifices  from  the  common  people
 unless  you  sacrifices  your  life  of  pomp  and  show  as  an  ideal.

 श्री  पीलू  मोदी  :  सभापति  जब
 तक  वित्त  मंत्री

 ate  वित्त  मन्तालय  यह

 नहीं  बतायेंगे  कि  के  इस  धन  का  किस  प्रकार  उपयोग  तब  तक  मैं  इस  विधेयक  का

 कतई  समर्थन  नहीं कर  सकता  ।  वे  इस  धन  का  उसी  प्रकार  दुरुपयोग
 जिस  प्रकार

 ad  तक  वे  करते  रहें
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 मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  भाषण  से  यह  पता  चलता  है  कि  मुद्रा-स्फीति को

 रोकना  चाहते  सारी  समस्या  तो  इस  बात  की  है  कि  उन्हें  पता  ही  नहीं  कि  मुद्रा-स्फीति

 को  किस  प्रकार  रोका  जाये  ।  जब  तक  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  तब  तक

 बजटों  भ्रध्यादेशों  से  समस्या  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  हैं  ।  सरकार  ने  कीमतें  रोकने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  सरकार  बराबर  मद  बढ़ाती  गई  परन्तु  उससे  समस्या  हल

 नहीं  हुई  ।  कीमतें  फिर  भी  बराबर  बढ़ती  जा  रही

 सरकार  चोर  बाजार  श्रौर  काले  धन  की  चर्चा  करती  परन्तु  सरकार  को  पता  ही

 नहीं  कि  काला  धन  होता  क्या  इन्होंने  सफेद  धन  देखा  ही  नहीं  ।  जो  कुछ  ये  कमाते

 उसे  बिजली  ate  पानी  पर  भी  खर्चें  नहीं  करते  |

 सरकार  यह  समझती  है  fe  काले  धन  को  भ्रल्मारियों  में  बन्द  करके  रखा  जाता

 तो  ae  गलती  पर  क्योंकि  झगर  10,000  रुपये  जमा  करके  रखे  जाते  एक

 महीने  बाद  ही  उसकी  कीमत  9,000  रुपये  रह  जाती  है  ।  इसे  पहले  ही  काली  सम्पत्ति

 सम्पत्ति  ae  में  बदल  दिया  जाता  बाजार  में  द्रवशीलता

 wera  देश  का  सारा  काम  ठप्प  हो  गया  होता  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कोई  भी  बेकिंग

 व्यवस्था  पर  भरोसा  नहीं  कर  सकता  ।  कोई  भी  व्यक्ति  चेक  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं

 क्योंकि  चैक  का  पैसा  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  झाने  में  marae  विलम्ब  होता  हैं

 अरब  सरकार  ने  शानदार  श्रध्यादेश  जारी  किये  हैं--एक  के  श्रनुसार  पचास

 प्रतिशत  महंगाई  भत्ते  को  जमा  कर  दिया  जायगा--पहले  वर्ष  450  करोड़  रु०  जमा  होगा

 दूसरे  वर्ष  650  करोड़  रु०  जमा  होंगे  ।  दो  वर्ष  बाद  यह  रकम  300  करोड़  रु०  ब्याज

 के  वापस  लौटानी  होगी
 |

 इस  प्रकार
 1400

 करोड़  रु०  की  राशि  का  भुगतान  करना

 वेतन  पाने  वाले  चपरासी  को  उसके  महंगाई  भत्ते  से  वंचित  करके  सरकार  को

 क्या  लाभ  होगा  ?  अझनिवायं  जमा  योजना  से  दो  वर्ष  में  150  करोड़  रुपये  की  धन  राशि  जमा

 लाभांश  की  राशि  जमा  करने  से  दो  साल  में  150  करोड़  रुपये  जमा  होंगे  लाभांश

 की  राशि  में  कटौती  होने  से  वास्तविक  निवेशकर्ता  अर्थात | ह  सेवा  faa  व्यक्तियों

 को  परेशानी  होगी
 ।

 शेयर  बाजार  में  भारी  मन्दी  झा  गई  बड़े  बड़े  पूंजीपतियों  ने  श्रधिकांश

 शेयरों  पर  कब्जा  कर  लिया  जो  निर्धन  व्यक्ति  शेयरों  की  श्रामदनी  से  जीवन  निर्वाह कर

 रहे  उनकी  arr  झाधी  से  भी  कम  रह  जायगी  श्रौर  जीवन-निर्वाह व्यय  को  चलाने  के

 लिए  उन  लोगों  को  way  शेयर  बहुत  ही  कम  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ेगा ।

 इन  भ्रध्यादेशों  से  खाद्य-उत्पादन  शझ्रथवा  शभ्रौद्योगिक  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 ara  वस्तुभ्रों  की  कीमतों  में  कमी  नहीं  होगी  ate  काले  धन  का  भी  पता  नहीं  लग  सकेगा  |

 va  लोग नई
 कम्पनियों

 के
 शेयर  खरीद कर

 उनमें
 पूंजी  विनियोजन नहीं  करेंगे  ।  पूंजी  सप्लाई

 की  मात्ना  में  कमी  होने  से  बेरोजगारी  की  समस्या  श्र  भयावह  बन  जायेगी  ।  दो  साल  बाद

 महंगाई  लाभांश
 की

 राशि  श्रादि  की  1800  करोड़  रुपये की  जमा  राशि  का  भुगतान

 करने  से  इतनी  मात्रा  में  मुद्रास्फीति  बढ़ेंगी
 ।

 पिछले  15  वर्षों  से  हम  बराबर  यह  कहते  रहे  हैं  कि  प्राथमिकताओं  का  निर्धारण  ठीक

 प्रकार से  नहीं  किया  गया  है
 ससा ं  wu  न रि  का ों  नक  Seal  किन  गया  हू  उद्योग  म

 ह  a  चिन
 ज्यादा  पूंजी-निवेश
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 किया  गया  जबकि  कृषि  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  थी  ।  19563  बाद  से  सरकार ने

 गलत  नीति  का  श्रनुसरण  किया  ।  श्राज  उसी  समाजवाद  के  फल  प्राप्त  हो  रहे

 पिछले  बीस  वर्षों  से  भारतीय  उद्योग  का  12  प्रतिशत  की  दर  से  लगातार  विकास

 होता  रहा  fam  पिछले  दो  at  से  स्थिति  में  स्थिरता  ot  गई  जबकि  बिजली

 कच्चे  माल  का  श्रभाव  रहा  ।  भारतीय  कृषि  के  विकास  के  लिए  aor  किया  जब  तक

 सिंचाई  साधनों  श्रौर  सड़कों  के  रूप  में  मूलभूत  ढांचे  को  तैयार  नहीं  किया  जायगा  श्रौर

 खेती
 को  लाभप्रद  नहीं  बनाया  तब  तक  सारी  योजना  यें  हटाशਂ  का  नारा

 महज  धोखा  gi  जब  तक  उद्योग  की  तुलना  में  कृषि  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  जायगी

 भौर  कृषि  उपकरण  उपलब्ध  नहीं  किये  स्थिति  वदतर  होती  जायगी  ।

 अगर  इस  देश  की  का  समाधान  करना  @  तो  वित्त  vet  को  पांच  बातों  पर

 ध्यान  देना  होगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  को  काम  करने  दो  ।  प्रत्यक्ष  शर

 श्रप्रत्यक्ष
 दोनों  प्रकार  के  करों  में  भारी  कमी  होनी  चाहिए  ।  श्रायकर  की  छूट  सीमा  को  बढ़ाकर

 15,000%0 तक  कर  देना  चाहिए  ।  सभी  प्रकार  की  वित्तीय  गैर-जिम्मेदारियों को

 समाप्त  feat  जाना  चाहिए  ।  प्रशासनिक  व्यय  में  कटौती  की  जानी  चाहिए  प्रत्येक

 मन्त्रालय  के  बजट  में  20  प्रतिशत की  कमी  होनी  चाहिए  i  aaa  बात  यह  है  कि  wa  व्यवस्था

 में  लाइसेन्स  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  ।  20  लाख  व्यक्तियों  को  केवल  लाइसेंस

 देने  के  लिए  ate  लोगों  से  कहने  के  लिए  carga  उनसे  सरकार  को  मुक्ति  मिलेगी
 ।

 इसके  बाद  विदेशी  मुद्रा  नियन्त्रण  को  समाप्त  किया  जाय
 ।

 रुपये  को  श्रपना  मूल्य  स्वयं
 frrat-

 रित  करने  के  लिए  मुक्त  छोड़  दिया  जाना

 में  मुझे  यह  कहना  है  कि  जो  भी  संसाधन  सरकार  के  पास  उनका  सड़क

 वन  लघु  सिचाई  भ्रादि  में  निवेश  किया  जाना  चाहिए  उद्योग  की  ग्रपेक्षा  रक्

 को  प्राथमिकता  देने  से  ही  देश  को  विनाश  से  बचाया  जा  सकता

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :
 में  वित्त  विधेयक

 का  समथेन  करता
 हूं

 झन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  प्रकाशित  भ्रांकड़ों  के  अ्रतुसार  भारत  विश्व  के  उन  देशों  में

 से  एक  है  जहां  मुद्रा  स्फीति  सबसे  भ्रधिक  है
 ।  1973

 के  अन्त  तक  भारत  में

 स्फीति  24  प्रतिशत  की  दर  से  हुई  वित्त  मन्त्री  ने  मुद्रा-स्फीति  को  रोकने  के  लिए  नये  कर

 लगाए
 छः

 सर्वोच्च  भ्रथ॑  शास्त्रियों  ने  भी  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  मुद्रा-स्फाति

 के  arp  कारण  परन्तु  प्रमुख  कारण  कृषि  उत्पादन  भौद्योगिक  उत्पादन  में  स्थिरता

 श्राना  श्री  पीलू  मोदी  ने  पिछले  बीस  साल  के  दौरान  देश  में  श्रौद्योगिक  विकास  की  बात

 कही  मैं  उन्हें  इस  बात  की  ग्रोर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  समान्तर  कर

 वंचन  चोर-बाजारी  का  ata  भी  इसी  अवधि  के  दौरान  रखा  गया  ।  सर्वोच्च  प्रयेशास्त्री

 भी  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  धन  जमा  करना  सही  दिशा  में  एक  सट्टी  कदम  हैं  aa

 50  सबसे  बड़े  बैंक  खातों  की  समीक्षा  की  जा  रही  में  यह  चाहता  हूं  कि  उन  सभी  बैंक

 खातों  की  समीक्षा  की  जिनमें  एक  लाख  से  अधिक  धनराशि  जमा  चाहे  उनकी  संख्या

 1000 या  2000
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 कर  प्रस्तावों  के  विभिन्न  vege  का  a  किया  कागज  के  उपर  कर  मेरी

 समझ
 में  नहीं  भ्राता

 ।
 वित्त  विधेयक  पेश  होने  के  मैंने  मन्त्रालय  को  यह  जानने  के  लिए

 टेलीफोन  किया  कि  कागज  की  किन  किन  किस्मों  पर  कर  लगाया  गया  परन्तु  मन्त्रालय  के

 झधिकारी  यह  बताने  में  wane  रहे  ।  were  ghee  के  बनाने  में  विभिन्न  किस्मों

 का  कागज  प्रयुक्त  होता  ए  इस  देश  निरक्षरता  की  प्रतिशतता काफी  कम

 पुस्तिकाश्रों  की  कीमत  बहुत  ज्यादा  बच्चों  को  श्रभ्यास  पुस्तिकायें  ौर  qeagerh  मिलने

 में  कठिनाई हो  रही

 सीमेन्ट पर  कर  लगाने  का  कोई  श्रौचित्य  नहीं  gi  कर  लगाने  से  सीमेंट  की  कमी  या

 उसकी  ऊंची  कीमतों  की  संमस्या  हल  होने  वाली  नहीं  |
 सीमेन्ट  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने  से  ही  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  है

 वित्त  मन्त्री  से  मैं  यह  wade  करना  चाहता  हूं  कि  मध्यम  स्तर  के  उद्योगों  लघ

 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  समेकित  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।  प्राकृतिक  संसाधनों

 का  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में यह  कहा

 हैं  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  विलासपुर  क्षेत्र  में  1050  लाख  टन  स्टोनਂ  जिससे  बढ़िया

 किस्म  के  arte  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  परन्तु  वहां  सीमेन्ट  फंक्ट्रयां  स्थापित  करने

 की  श्रोर  किसी  ने  ait  तक  ध्यान  नहीं  दिया
 ।

 में  वित्त  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 शराब  पर  उन्होंने  कर  क्यों  नहीं  लगाया  जो  लोग  नशे  A  रहना  चाहते हैं  उनमें

 अ्रदायगी  की  क्षमता  उन्हें  अधिक  कर  देने  के  लिए  भी  तैयार  रहना  चाहिए  ।

 श्रौद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  aa  होना  चाहिए  wat

 प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध  हैं  उद्योगों  की  स्थापना  हो  रही  वहां  मलभूत  ढांचा  तैयार

 किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  खनिज  सम्पदा  उपलब्ध  उन  स्थानों  को  रेल  मार्गों  से  जोड़ा

 जाना  चाहिए  ।  मैं  योजना  श्रायोग  के  इस  सुझाव  से  कतई  सहमत  नहीं  हो  सकता  कि  नई

 रेल  लाइनों  के  निर्माण  कार्य  श्रौर  केन्द्रीय  सड़क  निधि  की  राशि  में  कमी  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 विकास  कार्यों  पर  aa  से  रोजगार  के  उत्पन्न  होते  हैं  और  कृषि  तथा  wea  क्षेत्रों  में

 उत्पादन  में  वृद्धि  होती  है  ।

 70-80 %]  जनता  कृषि  पर  श्राधारित  है  we  भारत  की  कुल a  में  से  45%

 aa  कृषि  से  प्राप्त  होती  श्रन्तराज्यीय  विवादों  के  कारण  परियोजनाओं  का  निर्माण  कायें

 रुक  जाता  ऐसी  सभी  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  को  हाथ  में  ले  लेना  चाहिए

 शौर  उन  पर  शीघ्र  कार्य  प्रारम्भ  हो  जाना  क्योंकि  पानी  समद्र  में  बेकार  जा  रहा  है

 wk  फसलें  सख  रही  60  प्रतिशत  भारतीय  किसान  वर्षा  पर  निर्भर  ह  ak  लघ  सिंचाई

 परियोजनाओं  से  उन्हें  काफी  लाभ  हो  सकता  हैं  ।

 बिजली  की  कमी  की  चर्चा  की  गई  हैं  ।  बिजली की  कमी  के  कारण  ade  परियोजनाश्रों

 पूरी  नहीं  हो  सकी  हैं  बिजली  की  चोरी  की  जाती  है  we  मीटर  में  गलत  ares  दिखाये

 जाते  परन्तु  नंगल  उवंरक  कारखाने  को  बिजली  सप्लाई  नहीं  की  जाती  ।  दो  दिन  के  लिए

 बिजली  qe  करने  क  केन्द्र  से  grey  दिये  जाते  हैं  ।  क्या  इस  बारे  में  विशेषज्ञों से  राय  ली

 गई  2?  बन्द  कारखाने  को  दुबारा  चालू  करने  में  चार  दिन  लग  जाते  हैं  ।
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 + उर्वरकों  के
 बारे

 में  सरकार  को
 राजसहायता  देनी  चाहिए  ।  जम्मू  तथा  कश्मीर  में

 5007०  से  कम  श्राय  वालों  को  चावल  44  पै०  प्रति  किलो  500  to  से  अ्रधिक  श्राय

 वालों
 को

 88
 पै०  प्रति  किलो  की  दर  से  उपलब्ध  किया  जाता  है  ।  भारत के  अन्य

 प्रदेशों  में  खाद्यान्न  पर  राजसहायता नहीं  दी  जा  तो  उर्वरकों के  बारें  में  तो

 दी  ही  जा  सकती  जिससे  किसान  ofan  में  चावल  पैदा  कर  सकें  ।

 प्राथमिकताओं  श्रौर  विभिन्न  प्रकार
 की

 राजसहायता  की  प्रणाली  बनाई  जानी  चाहिए

 जब  तक  पिछड़े  क्षेत्रों  में  मलभत  ढांचे  के  रूप  में  सड़कों  ak  रेल  लाइनों  का  निर्माण

 नहीं  किया  तब  तक  मुद्रा  स्फीति  रोकने  में  हम  सफल  नहीं  होंगे  ।

 एस०  आर०  दामाणी
 :  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  यह

 सच  है
 कि

 पिछले  चार-पांच  महीनों  के  दौरान  कीमतों  में  बड़ी  तेजी  से  वृद्धि  हुई  कम

 उत्पादन  ही
 इसका

 एकमात्र  कारण  नहीं  है
 ।

 इसके  न्य  कारण  भी  जिनका  मैं  बाद  में
 उल्लेख  करूंगा  |

 मैँ
 वित्त  at  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  ऐसी

 पर  कर  लगाया  जो  श्राम  श्रादमी  से  सम्बन्ध  नहीं  रखती  वित्त  मंत्री  ने  इस  बात  का

 ध्यान
 रखा

 है  कि  जिन  वस्तुध्रों पर  बाजार  में  अ्रत्यधघिक लाभ  कमाया  जा  रहा  उन्हीं  पर

 कर  लगाया  जाय

 श्री  वसंत  als  पीठासीन
 l  Suri  VASANT  SATHE  in  the  chair  |

 वित्त  मंत्री  ने  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  श्रौर  श्रायात  को
 कम

 करने  तथा
 उपयोग

 में  कमी

 करने
 की

 दृष्टि  से  कर  लगायें  हैं  ate  श्राम  श्रादमी  पर  ज्यादा  प्रभाव  पड़ने  वाला  नहीं

 विरोधी
 पार्टियों  ने  कहा  है  कि  इलाज  बीमारी  से  श्रधिक  खतरनाक  परन्तु  उन्होंने

 कोई

 समाधान  नहीं  सुझाया है  ।

 मानसून के  लगातार  अ्रसफल होने के कारण होने  के  कारण  कृषि  उत्पादन  वृद्धि  नहीं  हुई  बिजली

 के  कम  उत्पादन  ौर  सप्लाई  के  कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  भी  गिरावट  are  मुद्रा

 स्फीति  भ्र  घाटे की  अ्रथेव्यवस्था  का  सहारा  विकसित  देशों  द्वारा  भी  लिया  गया  ह  न्यूयाक

 स्थित  फैडरल  रिजर्ब  बैंक  की  वर्ष  1973  की  रिपोर्टे के  अ्रतुसार  अमेरिका  में  ही  बल्कि

 यूरोप  श्र  जापान  में
 भी

 तेजी
 से

 वृद्धि  हुई  यह  एक  विश्वव्यापी  समस्या  है  और  हमारा
 भी  इससे  ग्रछूता  नहीं  ei  लेकिन  हम  इस  बारे  में  उदासीन  नहीं  सरकार  इस  बारे

 में  कायवाही  कर  रही

 ऋण  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  जिससे  कोई  भी  सरकारी  धन  से  सामान  का  सग्रहू

 न  कर  50  बड़े  बर्क  खातों  की  समीक्षा  की  जा
 रही  हैँ

 ।
 बढ़  हुए  वेतन  wt  भत्तों  में

 से

 धी  राशि  अ्रनिवायं  रूप  से  जमा  कराई  जा  रही  gi  कमंचारी  भी  इससे  asa  नहीं

 क्योंकि  उन्हें  दो  या  तीन  साल  बाद  बढ़ी  हुई  राशि  वापस  मिलेगी  ।  एक  a  उपाय  लाभांश

 में  से  राशि  जमा  बारना  झगर  बैं  दर  तथा  ब्याज  दर  में  वृद्धि  ब्याज  की  दर  बढ़ाय

 जाने के  बारे  में  मेरा  यह  सुझाव  है  कर  मुवत  ब्याज  से  प्राप्त  राय  की  सीमा  को  3000

 रु०  से  जाना  चाहिए  ।  पहले  कोई  भी  cafes  की  दर  से  ब्याज  के
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 बावा

 40,  0  रु०  जमा  वारवं  3,000  रु०  का  ब्याज  प्राप्त  कर  सकता  परन्तु  WA  28,000

 प्रतिशत  ब्याज  से  3,000  GO  की  त्राय  प्राप्त  कर  सकगा | eo  जमा  करके  ही  105

 श्गर  छट  की  सोमा  वद्धि  नहीं  की  तो  जमाकर्ता  अपनी  राशि  wera  जमा  करेगा  ।

 हमारे  सभी  बोम्बला  ग्र्थशास्त्रियों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  किं  बैंकों  में  जमा  राशि  में  ऐ

 30  प्रतिशत  धन  को  स्थिर  कर  दिया  जाय  और  100  स०  के  ale  की  कीमत  30  प्रतिशत

 कम  कर  दी  इन  झ्रथेशास्त्रियों  ने  war  सप्लाई  श्रौर  जनता  पर  इसके  प्रभाव  का  अध्ययन

 गम्भीरता  तो  चपचाप  वित्त नहीं  किया  wat  ये  अपने  विचार  के  बारे

 को  प्रपना  सझाव  देते  ।  उनके  द्वारा  इस  प्रकार  का  प्रचार  करने  से  लोगों  के  दिमाग  में  : |

 क
 प्रति  विश्वास  कम  हो  गया  है  प्रौर  हर  कोई  सामान  खरीद  कर  रखना  चाहता  ह  ।

 वाच  समिति  ने  विमुद्रीकरण  की  एक  सिफारिश  की  थी
 ।

 सरकार  ते  उस  पर  सावधानी

 से  विचार  किया  श्रौर  उचित  निर्णय  बर्मा  का  अनभव  हमारे  सामने  इसीलिए

 सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  जब  कोई  वक्तव्य  दिया  है  तो  वक्ता  को  सार्वजनिक  हितों  का

 ध्यान  रखना  श्रभाव  के  यग में  यह  वक्तव्य  स्रामक ह  ।

 अंत  में  मेरा  सुझाव  ह  fe  सरकार  साववेजनिक  वितरण  प्रणाली  को  द्ढ़  बनाते  क

 उत्तरदा  यिव्व  .  स्वीकार  कर  ।  कम से  कम  राज्य ्रौर  mars  कमेंचारियों  को  लगभग

 छः  महीने तक  श्रावश्यक  वस्तुएं  उचित  मूल्य  पर  देने  का  प्रबन्ध  करे  ।

 Matz  सिह  राव  (aea1g )  :  वित्त  मंत्री  ने  इस  वर्ष  में  दूसरी  बार  232  करोड़

 रुपए  के  कर  प्रस्ताव  प्रस्तुत  fet  कराधान  होने  चाहिए  तथा  जनता  को  देश

 के  विकास  के  fea  में  उन्हें  स्व्रोकार  करना  परन्तु  में  इस  fears  का  विरोध  करता

 हूं  क्यों
 कि  यह  घन  राष्ट्र  के  विकास  कार्यों  में  खर्च  नहीं  होगा  ।  पीछे  इतना  श्रधिक  हुआ

 हैकि  श्र  यहीं  हूँ  कि  इतना  अ्रधिक  धन  जो  दूसरी  बार  लोगों  को  जेबों
 से

 faut

 जा  रहा ह  उससे  भ्रष्ट  और  अ्रंकुशल  प्रशासन  का  समर्थन  फिया  जायेगा |

 बित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  रेलवे  के  घाटे  में  वृद्धि  हुई  है  ।  खाद्यान्न  की  कमी  के  लिए

 100  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जोकि  र. ह  वित्त  मंत्री  ने  va  समय इस

 धन  को  पर्याप्त  कसे  समझा  ?  संनिकों  के  वतन  भत्ते  बढ़ाने  लिपे  मल  बजट  में  कोई  व्यवस्था

 नहीं की  गई  थी  ।

 रेल  बजट  में  घाटे  में  वृद्धि  नहों  होतो  चाहिए  ।  यदि  सरकार  रेलवे  के  राजस्व  की  चोरी

 को  रोके  तो  रेलवे  में  कुछ  मुनाफा  हो  सकता  यदि  रेलवे  में  भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन  नहीं

 किया  गया  ।  यदि  सरकार  सभी  शिक्षित  बेरोजगारों  को  बिना  वेतन  सेवा  में  रख  ले  तो  वे

 प्रसन्नता  रेलवे  को  करेंगे  ate  रेलवे  में  म्रवश्य  ही  लाभ  होगा

 रहन  सहन  में  ait  सादगी  की  बात  की  जाती  किन्तु  यह  पहले  उच्च

 स्तर  पर  लाई  जानी

 उत्तर  तमिलनाडु  मध्य  प्रदेश

 में  कम  से  कम  दो  राजभवन  उनकी  देखभाल  पर  लगभग  एक  करोड़  रुपया  व्यय  होता

 91



 22  1896  )  वित्त  2)  1974

 णाणाााएययएएएय ण  ey

 है  दिल्‍ली  में  हाल  में  हुई  रेली  में  5000  ट्रक  श्रौर  बसें  उत्तर  मध्य

 प्रवेश  तथा  अन्य  भागों  से  लाई  गई

 श्री  वयालर  रवि  बिहार  में  जब  श्री  जय  प्रकाश  का  जलूस  चल  रहा  था  तो  9  व्यक्ति

 मारे  गये  ।

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव  :  सभी  गर-विकास  खर्चे  में  भारी  कर्मा  ar  जानी  चाहिए  |

 faa  मंत्री  ने  कहा  है  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  श्रालसीपन  झरा  गया  जो  मुद्रा  स्फाति  का
 >

 मथ्य  कारण  ह  यह  बात  सही  नहीं  क |  उद्योगपति  ही  उत्पादन  में  कमी  कर  धिक  मुनाफा

 कमाना  चाहते  हैँ  ।  गत  वर्षों  में  उपभोक्ता  वस्तुग्रों  के  उत्पादन  में  कुछ  कमी  श्रायी  है  ।  उवेरकों

 का  उत्पादन  अ्रपनी  प्रतिस्थापित  क्षमता  का  केवल  45  प्रतिशत  हो  रहा  इन्हीं  कारणों  से

 अभाव है  भ्ौर  मूल्य  भी  बढ़  रहे

 खेद  की  बात  हैं  कि  कृषि  की  are  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ग्रामीण  क्षेत्र  और

 शहरी  क्षेत्र  में  अन्तर  बढ़ता  जा  रहा  हे  । ग्रामीण  क्षेत्रों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  घटकर  17

 शत  रह  गई  el  निर्धनता  बढ़  रही  है । गत  10  वर्षों  में  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राठ  गुणा

 बेरोजगारी  बढ़ी  यूवक-युवतियों  को  खेती  कार्य  पसंद  नहीं  कोई  व्यक्ति  खेती  में  धन

 नहीं  लगाना  चाहता  श्रौर  प्रत्येक  वस्तु  में  ग्रस्थिरता  व्याप्त  जब  तक  इस  संबंध  म

 चारात्मक
 कदम  यदि  तुरन्त  नहीं  उठाये  जायेंगे  तो  वर्तमान  स्थिति  में  सुधार  की  कोई  ्राशा

 नहीं है

 SHRI  5.  PANDEY  (Rajanandgaon)  :  While  answering  a  question  in  United  Nations
 Panditji  stated  that  every  person  in  this  country  was  a  problem.  It  means  that  even  after
 independence  we  are  not  free  from  problems.

 Plans  for  the  economic  uplift  of  the  country  are  prepared  by  the  Planning  Commission.
 It  is  evident  that  planning  has  failed  after  first  two  plans.  The  population  of  the  country

 as  been  rising  at  the  rate  of  2.5  or  2.7  per  cent  without  any  corresponding  rise  in  resources.
 There  is  something  wrong  in  our  planning.  Our  country  has  two  per  cent  of  agricultural
 land  of  the  world  whereas  its  population  is  18%.

 It  cannot  be  denied  that  black  marketing  and  profiteering  1s  rampart  in  the  country.  But
 the  question  to  be  considered  is  how  to  check  it.  Some  method  ought  to  be  devised  to
 unearth  black  money.  It  is  necessary  to  increase  agricultural  and  industrial  production.
 Persons  guilty  of  black  marketing  and  adulteration  should  be  severely  punished.

 cultural  sectors  to  the
 In  agricultural  sector  top  priority  be  given  to  irrigation.  The  contribution  of  our  agri-

 .N.P.  is  about  17000  crores  of  rupees  and  therefore  the  planners
 should  plough  back  in  agriculture  an  amount  appropriate  to  the  contribution  made  by  agri-
 culture.  And  for  that  priority  should  be  given  to  irrigation.

 Black  money  should  be  unearthened.

 SHRI  M.  RAMGOPAL  REDDY  (Nizamabad):  I  fully  support  the  second  Finance
 Bill.  The  Finance  Minister  has  discharged  his  responsibility  in  a  befitting  manner.

 The  taxes  that  have  been  levied  by  the  Finance  Minister  put  burden  only  on  rich  people
 who  can  very  well  bear  it.  Similarly  the  persons  engaged  in  productive  activities  are  not
 required  to  face  any  burden  out  of  total  of  Rs.  11  thousand  crores  in  circulation  1000  crores
 i.e.  ten  percent  is  being  withdrawn  from  circulation.

 Our  agriculiural  production  has  been  ever  decreasing.  It  appears  that  the  implementing
 ofticers’  at  State  level  are  not  doing  their  job  properly.

 In  my  constituency  fertilisers  worth  Rs.  14  crores  are  stocked,  but  there  are  so  many  dis-

 putes  over  it  distributions  that  it  is  withheld.  If  fertilisers  are  distributed  properly  to  the
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 farmers  they  could  produce  enough  rice.  The  Agriculture  Minister  should  ask  the  chief  to
 arrange  for  the  distribution  of  fertilisers  within  10  days  so  that  the  labour  of  the  farmers  do
 not  go  waste.

 It  is  regrettable  that  unproductive  expenditure  has  been  going  up.  In  1969  the  wage
 Bill  of  Government  was  Rs.  2000  crores.  But  in  1973  it  has  gone  up  to  Rs.  3000  crores.
 It  is  high  time  that  this  kind  of  expenditure  is  reduced.

 Our  population  has  been  growing  very  fast.  It  imcreases  every  year  by  13000000  which
 represents  the  total  population  of  Japan.  In  order  to  check  the  growth  of  population  the
 Government  should  strictly  implement  the  Family  Planning  programmes.  All  advanced
 countries  have  controlled  the  population  growth.  In  U.S.A.  it  is  almost  Static.  But  in
 India  it  continues  to  grow.  The  Ministry  should  take  effective  steps  in  the  matter.  ्

 SHRI  RAM  HEDAOO  (Ramtek):  I  congratulate  t  he  Finance  Minister  for  taking  the

 a  ls  within  5  months.  After  27  years
 courage  of  coming  forward  with  heavy  taxation  propos

 Plans  what  have  we  achieved  for  the
 of  independe  nce  and  having  undergone  five  Five  Year

 crisis.  Corruption
 country  ?  The  country  is  passing  throu  gh  An  unprecedented  economic

 panding  at  a  rapid
 is  rampat  in  all  the  walks  of  life.  Inflation  and  black  money  are  ex

 f  shortages  of  essential
 pace.  People  are  facing  with  various  problems  and  the  problems  0

 commodities  and  unemployment.

 This  kind  of  situation  has  created  a  sense  of  great  resentment  on  the  minds  of  the  people.

 समापति  महोदय  :  मानतीय  सदस्य  कल  अपत्ता  भाषण  जारी  रख  सकते

 तत्पशचात्‌  लोक  सभा  14  1974  1896  के  ग्यारह बजे

 तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Wednesday,  August  14,

 1974/Sravana  23,  1896  (Saka).
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